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खुदरा भुगतानों में नवाचार खुदरा भुगतानों में नवाचार

1.	 श्री महापात्र, चेयरमैन, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ 
इंडिया (एनपीसीआई), श्री नंदन नीलेकणी, श्री दिलीप असबे, 
प्रबंध निदेशक और मुख्य  कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), 
एनपीसीआई, बैंकर और विशिष्ट अतिथिगण। मुझ ेआज 
आपके बीच यूनिफाइड  पेमेंट्स इंटरफेस  (यूपीआई) के 
परिष क्ृ त स ंस्करण को लांच करत े हुए अत्यंत  प्रसन्नता 
हो रही है। हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में 
आरबीआई के योगदान के बारे में नंदन के सुंदर शब्दों ने 
मुझ ेअभिभूत कर दिया है। यदि हम पहले के लोगों द्वारा 
रखी गई पक्की नींव का श्रेय उन्हें नहीं देंगे तो यह हमारी 
अशिष्टता होगी; क्योंकि उनके द्वारा किए गये कार्य के 
कारण ही हम तजेी स प्रगति कर सके हैं।

2.	 भुगतान और निपटान प्रणालियां आधुनिक अर्थव्यवस्था 
का दिल है। यही मानत ेहुए रिज़र्व बैंक अनेक वर्षों स ऐसे 
अनेक उपाय करता रहा है जिनके परिणामस्वरूप भारत की 
भुगतान प्रणालियों को अतंरराष्ट्रीय मान्यता मिल रही है। 
भारत को (i) द्वितीय कारक अधिप्रमाणन; (ii) एकीकृत 
भुगतान संरचना; और (iii) भारत क्विक रेसपॉन्स (क्यूआर) 
प्रोटोकॉल के लिए अग्रणी माना जाता है। हाल ही में इस 
क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों के कारण हमारे नागरिकों 
द्वारा अपनी निधि अतंरण अपेक्षाओ ंके लिए प्रौद्योगिकी-
आधारित प्रणालियों और उत्पादों के प्रयोग में आमूलचूल 
परिवर्तन हुआ है। 

3.	 भुगतान और निपटान प्रणालियों के बारे में भारतीय 
रिज़र्व बैंक का स्वप्न (विजन) समाज के सभी वर्गों द्वारा 
इलेक्ट्रोनिक भुगतान को और अधिक बढ़ावा देने का है। इसके 
लिए और तजे प्रोससिगं के उद्देश्य स सुरक्षा, रक्षा और 
प्रौद्योगिकीय सोल्यूशन्स के साथ वशै्विक पहंुच सुनिश्चित 
करत ेहुए और साथ ही प्रयोक्ता की सुविधा संबंधी आयामों 
में स ुधार करत े हुए अर्थव्यवस्था  की  आवश्यकताओं की 
पूर्ति  के उद्देश्यस एक मजबूत संरचना की स्थापना की गई 
है। रिज़र्व बैंक जहां मुख्यत: सक्षम बनाने वाले समुचित 

खदुरा भगुतानों में नवाचार*
उर्जित आर. पटेल

*	 16 अगस्त 2018 को मुंबई में यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), वर्शन 2 के 
शुभारंभ के अवसर पर बोलत ेहुए श्री उर्जित आर. पटेल, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक.

विनियमों, मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर, उपयुक्त पर्यवेक्षण तथा 
ग्राहक कें द्रित नीतियाँ बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगा, 
वहीं परिचालनकर्ताओ ं को स ाइबर स ुरक्षा, प्रभावी ग्रा हक 
शिकायत निवारण व्यवस्था और ग्राहक प्रभारों को तार्कि क 
बनाने पर उचित ध्यान देना चाहिए। परिचालनकर्ताओं को 
यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर सुरक्षा के संबंध में 
कोई कसर बाकी न रखें – वस्तुत: नेटवर्क  एनवायरमेंट में 
हम उतने ही मजबूत होत ेहैं जिनती हमारे नेटवर्क  की सबसे 
कमजोर कड़ी। हमें स्वयं ध्यान रखना होगा कि हम अपने 
कामकाज स पूरी की पूरी प्रणाली को संकट में न डालें – इस 
संबंध में लागत में बचत करने स परहेज करना होगा।

4.	 इस सबके मूल में संस्था निर्माण और समन्वय की 
आवश्यकता निहित है। इसी के तहत एनपीसीआई अस्तित्व 
में आया। आरबीआई ने वर्ष  2008 में 10 मूल प्रवर्तक 
बैंकों के साथ एनपीसीआई की स्थापना को सुगम बनाया, 
वर्तमान में यह 56 बैंकों के व्यापक आधार पर स्थित 
है। एनपीसीआई का मुख्य  उद्देश्य स ुविधाजनक, ‘कभी 
भी- कहीं भी’ भुगतान सवाओ ंका प्रावधान करना था, जो 
सुरक्षित और प्रयोग करने में आसान हों । एक गौण उद्देश्य 
यह भी था कि एक किफायती भुगतान प्रणाली बनाई जाए, 
जिसका लाभ आम आदमी उठा सके और साथ ही, वित्तीय 
समावेशन में तजेी लाई जा सके।

5.	 यूनीफाइड  पेमेन्ट्स इंटरफेस  (यूपीआई) एनपीसीआई 
के स बसे स फल उत्पादों में स  एक है, जो (किसी  भी 
सहभागी बैंक के) एकल मोबाइल एप्लीकेशन में कोई भी 
संवेदनशील सूचना दिए बिना अनेक बैंक खातों में निधि 
अतंरण और विभिन्न प्रकार के भुगतान करने की शक्ति 
देता है। यह मोबाइल उपकरणों पर 365X24X7 आधार 
पर भुगतान, यूटिलिटी बिल भुगतान, ‘ओवर द काउंटर’ 
भुगतान, क्यूआर कोड  (स्कै न और अदा करें) आधारित 
भुगतान और इसी प्रकार के अन्य भुगतानों की सुविधा देता 
है। यूपीआई ने अपनी शुरुआत स ही मात्रा और मूल्य – दोनों 
ही दृष्टियों स अच्छी खासी संवृद्धि दर्शात े हुए स्वयं को 
खुदरा निधि अतंरणों के लिए एक विश्वसनीय माध्यम के 
रूप में स्थापित किया है। 

6.	 मुझ ेखुशी है कि भारत में डिजिटल भुगतान क्षमताओं 
का दायरा बढ़ाने के लि ए आज यूपीआई का परिष क्ृ त 
संस्करण लांच किया जा रहा है। यह नए क्षेत्रों को खोलेगा, 
जसेै कि कंपनियों के प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिगं के लि ए 
खुदरा आवेदन, जिसकी प्रोससिगं अब यूपीआई के माध्यम 



2

भाषण भाषण

भारिबैं बुलेटिन सितंबर 2018भारिबैं बुलेटिन सितंबर 2018

खुदरा भुगतानों में नवाचार खुदरा भुगतानों में नवाचार

से की जा सकती  है। मुझ े विश्वास  है कि यूपीआई 2.0 
सरलता, सरुक्षा और सटीकता का उच्चतर स्तर प्राप्त करेगा, 
जो कि इको सिस्टम के अन्य उत्पादों के लिए एक बेंचमार्क 
के रूप में होगा। मुझ ेजानकारी मिली है कि यूपीआई के 
इस नए संस्करण में निम्नलिखित वर्धित विशषेताओ ंको 
शामिल किया गया है, जसेै: 

	 i.	 इनबॉक्स में इनवॉइस : जिस व्यक्ति ने भुगतान 
करने के लि ए यूपीआई का इस्तेमाल किया है, 
जसेै बिल या कोई इनवॉइस, त ो व ह भुगतान 
प्राधिकृत करने स पहले उसे देख सकता है, ताकि 
भुगतानकर्ता  भुगतान के प्रयोजन के प्रति पूरी 
तरह जागरूक रहे।

	 ii.	 साइन्ड इन्टेन्ट/ क्यूआर : यह एक व्यक्ति को 
किसी  भी स ुसंगत  एप्लीकेशन पर यूपीआई को 
अलग स खोले बिना उसी मोबाइल डिवाइस पर 
इनीशिएट किए गए भुगतान लेनदेन को प्राधिकृत 
कर सकता है। इसके फलस्वरूप यह उपयोग में 
आसान होगा, व ह भी सुरक्षा स कोई समझौता 
किए बिना।

	 iii.	 फंड  ब्लॉक करने के लि ए यूपीआई को मैंडटे  : 
यह बार-बार / आवधिक रूप स किए जाने वाले 
भुगतानों के लिए स्वत: डबेिट मैंडटे के पंजीकरण 
की  अनुमति देता है और यह मनै्युअल खाता 
आधारित परिचालन व्यवस्था में दिए जाने वाले 
स्थायी अनुदेश जसैा ही होगा; तथा 

	 iv. ओवरड्राफ्ट खात ेके लिए यूपीआई : यह ऐसे ऋण 
खातों पर लेनदेन की सुविधा देता है जिनका अब 
तक प्रावधानीकरण न किया गया हो, और इस 
प्रकार यूपीआई की व्याप्ति को और अधिक बढ़ाया 
गया है। एक अन्य उल्लेखनीय विशषेता यह है कि 
‘प्रति-लेनदेन’ सीमा को इसके वर्तमान ₹1.0 लाख 
के स्तर स बढ़ाकर ₹2.0 लाख कर दिया गया है। 
इसस मोबाइल फोन पर बड़ी राशि वाले लेनदेन 
तत्काल करने में सहायता मिलेगी।

	 उक्त स भी  में यह बताना जरूरी है कि  ये स भी 
वर्धित क्षमताएं यूपीआई के सुरक्षित आधार पर चलेंगी, जो 
न केवल अच्छी तरह स्टेबलाइज हो गया है, बल्कि यह 
भुगतान का एक पसंदीदा विश्वसनीय माध्यम बन चुका है।

	 मुझ ेबताया गया है कि यूपीआई में और भी सुविधाएं 
बढ़ाए जाने की संभावनाएं है। इनमें स कुछ संभावनाओ ं
में शामिल हैं - इसके मानकीकृत फॉर्मेट और स्वरूप को 
देखत ेहुए भविष्य की नई भुगतान प्रणालियों के साथ इसके 
एकीकरण की क्षमता; देश में विकसित अनेक संभावनाशील 
ई-कॉमर्स  एप्लीकेशन्स के स ाथ  एकीकरण की क्ष मता; 
डिजिटल मोड का प्रयोग करत ेहुए उभरत ेनवोन्मेषी सुपुर्दगी 
माध्यम और ऐसी ही कई अन्य। इसस इसकी  विविधता 
(अपेक्षाकृत कम लागत पर) भी रेखांकित होती है। 

7.	 एनपीसीआई ने अपने अस्तित्व के लगभग एक दशक 
के दौरान एक प्रणालीगत रूप स महत्वपरू्ण भगुतान सरंचना 
(एसआईपीआई) की हैसियत प्राप्त कर ली है। हैसियत के साथ 
साथ-साथ जिम्मेदारी भी आती है और मझु ेविश्वास है कि 
एनपीसीआई एक अग्रणी भगुतान प्रणाली प्रदाता की अपनी 
भमूिका में और भी उत क्ृ ष्टता लाएगा। मझु ेयह भी विश्वास 
है कि एक प्राधिकृत एसआईपीआई के रूप में एनपीसीआई 
अच छ्े गवर्नेंस, कारोबारी निरंतरता, नवाचार, विश्वसनीयता 
और सदुृढ़ता के उच्चतम स्तरों को प्राप्त करता रहेगा। इसे 
अपने कार्यनिष्पादन का एक प्रत्याशित स्तर निर्धारित करत े
हुए तकनीकी गिरावट, कारोबारी गिरावट, प्रोससिगं की गति 
और क्षमता आदि के सबंंध में अपनी प्रणालियों और उत्पादों 
का निरंतर मलू्यांकन करत ेरहना चाहिए। 

8.	 अतं  में, मैं कहना चाहंूगा कि  भारत  में भुगतान 
प्रणालियों का स्वस्थ  विकास हो रहा है। यह रिज़र्व बैंक 
द्वारा अपनाए गए सुविचारित दृष्टिकोण का परिणाम है 
– जिसने प्रारंभिक वर्षों में एक विकासकर्ता की भूमिका में, 
और बाद के वर्षों में एक प्रेरक एवं सुविधा-प्रदाता के रूप में 
योगदान किया। आज न केवल हमारी प्रणालियों की तुलना 
विश्व में कहीं भी प्रचलित प्रणालियों स की जा सकती है, 
बल्कि उन्होंने ऐसे मानक और अच्छी प्रथाएं अपनायी हैं 
जो दसूरों के लि ए अनुकरणीय बनी हैं। आने वाले समय 
में भी, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियमन के द्वारा 
प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन मिले। मुझ ेविश्वास है 
कि यूपीआई जसेै उत्पाद देश के सभी नागरिकों को सुरक्षित 
डिजिटल भुगतान सवा उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति 
करेंगे। मैं एनपीसीआई को यूपीआई के दसूरे संस्करण की 
शुरुआत के लिए बधाई देता हंू और इस उत्पाद की पूर्ण 
सफलता की कामना करता हंू।

धन्यवाद।
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मुझ े आप सब से मिलकर और हाल की कुछ 
गतिविधियों पर अपने विचार आपके साथ साझा करने से 
खुशी हो रही है जिससे हमारे देश में परिवर्तन आने की 
उम्मीद की जाती है। विशषे रूप से, मैं आपका ध्यान ऋण 
संबंधी बेहतर डटेा जुटाने एवं उसका वि�ेषण करने के लिए 
की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलों की ओर आकृष्‍ट करना चाहता 
हंू जिसका वित्तीय रूप से एक मजबूत भारत का सजृन 
करने में संभवत: बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का 
अधिकांश भाग अनौपचारिक है। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण 
ने हमें एक अनुमान दिया है जिसके लिए अधिकांश जानकारी 
माल एवं सेवा कर नेटवर्क  (जीएसटीएन) के कार्यान्वयन से 
जुटाई गई है। यंू कह सकत ेहैं कि लगभग 0.6 प्रतिशत 
फर्म, कर एवं सामाजिक सुरक्षा नेट दोनों के अर्थ में ‘कट्टर’ 
औपचारिक क्षेत्र में आत ेहैं, जिसका कुल कारोबार में 38 
प्रतिशत, निर्यात में 87 प्रतिशत एवं जीएसटी1 देयता में 63 
प्रतिशत हिस्सा है। अनुमान से यह भी पता चलता है कि 
भारत में करीब-करीब 50 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक 
अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं2। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में 
कार्य करने वालों में से कुछ की आय औपचारिक अर्थव्यवस्था 
के उनके प्रतिपक्षों के समान हो सकती हैं लेकिन उनके 
औपचारिक स्वरूप की वजह से अर्थव्यवस्था के इस भाग 
में लोग एवं कारोबार औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में ‘अदृश्य’ 
हो गए हैं। इस ‘अदृश्यता’ की वजह से औपचारिक ऋण का 
एक्सेस करने में कमी के कारण वर्तमान आय स्तर में वदृ्धि 
करने की उनकी योग्यता पर बुरा असर पड़ता है। 

इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत का जीडीपी 
की तुलना में ऋण का अनुपात चीन के 208.7 प्रतिशत, 
*	 भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) एवं भारतीय बैंक 
संघ (आईबीए) द्वारा 20 अगस्त 2018 को मुंबई में आयोजित वार्षिक वैश्विक 
बैंकिंग सम्मेलन – एफआईबीएसी 2018 में दिया गया भाषण। इस विषय पर 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 जुलाई 2018 को मुंबई में आयोजित 12वीं 
वार्षिक सांख्यिकीय दिवस सम्मेलन में एक थीम टॉक भी रखा गया।
1 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18, अध्याय 1।
2 उक्त।

3 https://stats.bis.org/statx/srs/table/j?m=A से लिया गया डटेा ।
4 भारत में लोक ऋण रजिस्ट्री के लिए एक मामला - https://rbi.org.in/scripts/
BS_SpeechesView.aspx?Id=1042

युनाइटेड किंगडम के 170.5 प्रतिशत एवं संयुक्त राष्ट्र 
के 152.2 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम अर्थात 55.7 
प्रतिशत है (अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक, चौथी तिमाही 2017 
डटेा, चार्ट 1 देखें)।3

इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे प्रयोग में लाए जा रहे उन 
दो बड़े उपायों को साझा करूं गा जिसकी मदद से भारत 
को, विशषे रूप से अल्प सेवा प्राप्तकर्ताओ ं को अधिक 
न्यायसंगत तरीके से एवं समय से ऋण उपलब्ध होगा। 
चूंकि इन उपायों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग में लाया जा रहा 
है इसलिए ये दोनों मिलकर भारत में ऋण को सर्वसुलभ व 
औपचारिक बना सकत ेहैं। 

भारत के लिए लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर)

पहला कदम है लोक ऋण रजिस्ट्री का निर्माण करना, 
संक्षेप में कहें तो पीसीआर। पिछले वर्ष आरबीआई में वार्षिक 
सांख्यिकीय दिवस सम्मेलन में मैंने जो भाषण4 दिया था वह 
भारत में पीसीआर की स्थापना पर कें द्रित था। उस समय 
तक, हमारे देश में पीसीआर की अवधारणा के बारे में ज्यादा 
चर्चा नहीं होती थी, हालांकि अधिकांश देशों में पीसीआर की 
स्थापना पहले ही हो चुकी थी या वहां इसकी स्थापना का 
काम चल रहा था। मुझ ेखुशी है कि हमने इस दिशा में अब 
तक जो प्रगति की है, उस बारे में आपके साथ तजेी से यादें 
ताजा कर पाए। आरबीआई ने 04 अक्तूबर 2017 के अपने 
मौद्रिक नीति वक्तव्य के भाग बी में श्री वाई.एम. देवस्थली 

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं 
सेवा कर नेटवर्क : भारत में ऋण को 
सर्वसलुभ एवं औपचारिक बनाने के 
लिए लबें कदम भरना*
विरल वी. आचार्य

चार्ट 1: चुनिदंा देशों के जीडीपी में ऋण का अनुपात 
(ति4:2017)
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डटेा स्रोत: अतंरराष्ट्रीय निपटान बैंक
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की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल (एचटीएफ) 
गठित करने की घोषणा की जिसमें विभिन्न जोखिमधारकों 
से प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

जसैा उसके संदर्भ की शर्तों में स्पष्ट रूप से कहा 
गया है, एचटीएफ द्वारा ए) ऋण की जानकारी के संबंध 
में वर्तमान उपलब्धता की समीक्षा की गई और भारत में 
कमियों का आकलन किया गया जिसे पीसीआर द्वारा पूरा 
किया जा सकता है; बी) पीसीआर के संबंध में सर्वोत्तम 
अतंरराष्ट्रीय प्रथाओ ंका अध्ययन किया गया ताकि भारत 
के लिए पीसीआर के दायरे एवं लक्ष्य निर्धारित किए जा 
सकें  और किस प्रकार की जानकारी जुटायी जानी है उसे भी 
शामिल किया गया है; एवं सी) भारत के लिए एक पारदर्शी, 
व्यापक एवं एकदम तत्काल पीसीआर विकसित करने के 
लिए एक नव सूचना प्रणाली की संरचना या पीसीआर के 
लिए क्या मौजूदा प्रणालियों को मजूबत और एकीकृत किया 
जा सकता है पर विचार-विमर्श किया गया और इस प्रकार 
एक रूपरेखा सुझायी गयी, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र 
शामिल हैं। 

उद्देश्य है कि पीसीआर ऋण की उत्पत्ति से लेकर 
उसके अतं (चुकौती, पुनर्संरचना, चूक, समाधान आदि) तक 
देश में सभी ऋण उत्पादों के लिए ऋण की जानकारी का 
एक बहृद डटेाबेस बनकर उभरे, जो सभी ऋणदाता-उधारकर्ता 
खातों को बिना किसी आकार सीमा के क्रमिक रूप से अपने 
दायरे में करता है। आज पर्यन्त, बैंकों व गैर-बैंकिंग वित्तीय 
कंपनियों (एनबीएफसी) से उधार, बाजार से कॉर्पोरेट बान्ड्स 
या डिबेन्चर्स, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), विदेशी 
मुद्रा परिवर्तनीय बान्ड (एफसीसीबी), मसाला बान्ड एवं 
अतंर-कॉर्पोरेट उधार के बारे में जानकारी एक सिगंल डटेा 
रिपॉजिटरी में उपलब्ध नहीं हैं। पीसीआर का मुख्य उद्देश्य 
इस कमी को दरू करना है और भिन्न-भिन्न उधार के बारे 
में एक उधारकर्ता से जुड़ी समस्त जानकारी हासिल कर 
उसे एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त, 
उधार संविदाओं एवं चुकौती इतिहास के इस रजिस्ट्री का 
अधिकांश भाग सभी जोखिमधारकों को मुहैया होगा बशर्ते वे 
भी अपने डटेा पीसीआर के साथ साझा करें। 

एचटीएफ ने 04 अप्रैल 2018 को अपनी रिपोर्ट5 पेश 
की, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि आरबीआई को 
पीसीआर की स्थापना एक चरणबद्ध एवं आधुनिक विधि से 
करनी चाहिए। आरबीआई के शीर्ष प्रबंधन ने चर्चा के उपरांत 
एवं अपने विधि विभाग से उसकी समीक्षा करवाने के बाद 

कार्य दल की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी है। इस प्रॉजक्ट 
का नेततृ्व करने का कार्य अब कार्यान्वयन कार्य दल ने 
अपने जिम्मे ले लिया है। 

पीसीआर के लाभ क्या हैं?

यद्यपि एचटीएफ की रिपोर्ट में इन बुनियादी सवालों 
पर विस्तार से विचार किया गया है, जसेै, (ए) भारत में 
पीसीआर क्यों आवश्यक है, साथ ही इससे बहुत कुछ 
मिलता-जुलता सवाल (बी) पीसीआर के कार्य क्या हैं। अब मैं 
इन पर अपने विचार प्रकट करता हंू। भारत में पीसीआर की 
कल्पना एक डटेा इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में की गई है जिससे 
पीसीआर की एक्सेस नीति के मुताबिक रिज़र्व बैंक के भीतर 
एवं बाहर का वित्तीय जगत पीसीआर से डटेा प्राप्त करेगा। 
प्रत्याशित उपयोगकर्ताओं में बैंक एवं गैर-बैंक जसेै ऋणदाता 
शामिल होंगे जिसमें ‘फिन-टेक’ ऋणदाता भी आत ेहैं और 
डटेा विश्लेषण करनेवाली रेटिगं एजेंसियां एवं ऋण सूचना 
कंपनियां और साथ ही विनियामक।

अब मैं आज से 5-6 बरस पहले कॉर्पोरेट अनर्जक 
आस्तियों (एनपीए) के संदर्भ में रिज़र्व बैंक के सामने जो 
समस्याएं आई थीं उसका उल्लेख करता हंू। कई वर्षों तक 
निजी क्रे डिट ब्यूरो के होत े हुए भी जिन्होंने खुदरा ऋण 
की रेटिगं में अहम भूमिका निभाई थी, कें द्रीय बैंक समग्र 
स्तर पर बैंकों के बड़े उधारकर्ताओ ंके क्रे डिट पोर्टफोलियो 
की गुणवत्ता से संबंधित डटेा ठीक तरीके से जुटा नहीं 
सका। यह साफ है कि बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओ ंके मामले 
में डटेा की सूचना ईमानदारी और पूरी जानकारी के साथ 
नहीं दी गई है। यही है कि 2014 में आरबीआई के बड़े 
ऋणों की सूचना पर केन्द्रीय निक्षेपागार (सीआरआईएलसी) 
की स्थापना में भले ही थोड़ा विलंब हुआ हो लेकिन उससे 
काफी अंतर आया है। सीआरआईएलसी किसी बैंक के बड़े 
उधारकर्ता के ऋण में कोई ह्रास होने की स्थिति में रिज़र्व 
बैंक को एवं अन्य बैंकों को जिनसे उस उधारकर्ता ने 
ऋण प्राप्त किया है समय रहत ेसूचना प्रदान करता है। 
अत्यधिक एवं अप्रत्याशित अनर्जक आस्तियों (एनपीए) से 
जूझत ेहमारे बैंकों के बोझ को समाप्त करने के लिए 2015 
में की गई आर्थिक गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) पूरी तरह 
से सीआरआईएलसी डटेा पर आधारित थी। पूर्ण रूप से, 
ऋण सूचना प्रणाली में इस प्रकार की कई कमियां हैं जिसमें 
सुधार की बहुत गंुजाइश है। 

मैंने गत वर्ष जुलाई में अपने भाषण में एक और 
उदाहरण भी दिया था जिसमें मैंने कहा था कि ऋण 
रजिस्ट्रियों से प्राप्त डटेा पर आधारित अनुसंधान किस 
प्रकार नीति-निर्माण में बेहतर भूमिका अदा कर सकता है। 
सितंबर 2008 में लेहमन बंधुओ ंके पतन के पश्चात कुछ 5 https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=44133
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अर्थशास्त्रियों ने बैंक ऋणों में अत्यधिक वदृ्धि की ओर संकेत 
करत ेहुए इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में ऋण 
प्रवाह अप्रभावित था। लेकिन थॉमसन रायटर्स डीलस्कै न डटेा 
के गरहे विश्लेषण से तुरंत खुलासा हुआ कि इस ऋण वदृ्धि 
के पीछे पूर्णतः कॉर्पोरेट्स का हाथ था जो मौजूदा ऋण तर्जों 
पर ऋण का आहरण कर रहे थे (‘एक किस्म का बैंक रन’)। 
वास्तव में, नए ऋण समाप्त हो चुके थे।

एक अन्य अनुसंधान में, लीमा और ड्रूमन्ड (2015)6 
ने वित्तीय स्थिरता का आकलन करत ेसमय समग्र डटेा से 
जुड़ी अपर्याप्तताओ ंपर चर्चा की और बताया कि किस प्रकार 
पुर्तगाल के केन्द्रीय ऋण रजिस्टर (सीसीआर) जसेै डटेाबेसों 
में उपलब्ध सूक्ष्म डटेा एग्रीगेट्स के पीछे के संचलनों के 
कारणों का आकलन करने में सक्षम हैं और इस प्रकार 
संभावित असंतुलनों का खुलासा करत ेहैं जिस प्रकार यूरोपीय 
सरकारी ऋण संकट धीरे-धीरे उत्पन्न हुआ था और पुर्तगाल 
को भी प्रभावित किया। भारत अपने आर्थिक अनुसंधान में 
पीसीआर द्वारा ऋण के संबंध में उपलब्ध कराये जाने वाले 
एकदम तत्काल एवं व्यापक डटेा का सावधानी से एक्सेस 
करने के जरिए इसी स्तर की विशषेज्ञता ला सकता है।

विश्व बैंक डूइंग बिजनेस 20187 में केवल लोक ऋण 
रजिस्ट्री (पीसीआर), केवल निजी ऋण ब्यूरो (पीसीबी), 
एवं पीसीआर तथा पीसीबी दोनों के अस्तित्व के अनुसार 
वर्गीकृत चुनिदंा देशों में ऋण संबंधी डटेा एकत्रित करने वाली 
संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ जनसंख्या को शामिल करने की सूचना 
दी गई है (सारणी 1)। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ 
देशों ने पर्यवक्षी उद्देश्य से केवल पीसीआर रखने का विकल्प 
चुना है, जिसके जरिए वे महज बड़े ऋणों को शामिल करत े
हैं। यह भी उल्लेख है कि पीसीआर और पीसीबी द्वारा प्रौढ़ 
जनसंख्या को शामिल करने में विविधता पाई गई है, जो 
मुख्य रूप से विनियामकों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के साथ-
साथ इन देशों में विद्यमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर 
निर्भर करता है।    

व्यापक स्तर पर, पीसीआर सूचना विषमता को कम 
करने के जरिए ऋणदाता संस्थाओ ंकी दक्षता को बढ़ाती 
है। पीसीआर की मदद से ऋणदाता उधारकर्ताओं की अन्य 
बकाया ऋणों और पिछले व्यवहार की संपूर्ण निगरानी (360 
डिग्री व्यू) कर सकता है ताकि ऋण देत ेसमय बेहतर परख 
हो सके एवं ऋण की पूरी अवधि के दौरान उत्कृष्ट  जांच 
की जा सके। यह एक सुपठित तथ्य है और कई अनुसंधान 

कार्यों में इसका उल्लेख किया गया है। यह देखा गया है कि 
पब्लिक रजिस्ट्रियों एवं निजी ब्यूरो के आगमन से पाँच वर्ष 
की अवधि8 के दौरान कई देशों में जीडीपी में निजी ऋण का 
अनुपात 7 से 8 प्रतिशतता बिदं ुबढ़ा है। महत्वपूर्ण बात यह 
है कि ऋण रजिस्ट्री व ब्यूरो उधारी की मात्रा में महज वदृ्धि 
नहीं करत ेबल्कि वे उधारी की गुणवत्ता को बेहतर करने के 
लिए भी जिम्मेदार हैं। 

अभी भारत के पास प्रत्येक नागरिक के लिए आधार के 
रूप में एक मजबूत एवं विशिष्ट डिजिटल पहचान उपलब्ध 
है। इसी प्रकार, कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) एवं 
जीएसटीएन से कारोबारों को पहचान मिलती है। इतना ही 
नहीं, भारत उन कुछ देशों में से एक है जो इन पहचान 
सेवाओ ंके अतिरिक्त अधिप्रमाणन सेवा भी प्रदान करता है। 
पीसीआर में इन पहचानों की मदद से डटेा की मर्जिंग एवं 
रेफरेन्सिंग की यथार्थता पर पूरा भरोसा करत ेहुए विभिन्न 
संस्थाओं के उधारकर्ताओं के बारे में डटेा संग्रह किया जा 
सकता है। साथ ही, पीसीआर सूचना का एकमात्र स्रोत होगी 
जिसकी कोई सत्यता है। इससे लघु वित्तीय संस्थाओं के 
लिए रिपोर्टिंग में सहूलियत होगी और विभिन्न वित्तीय 
संस्थाओं की भिन्न-भिन्न रिपोर्टिंग फार्मेट के समूहन से 
होने वाली असंगतियां भी दरू होंगी। 

 इस प्रकार के विश्वसनीय डटेा भंडार के होत ेहुए बैंक 
एवं अन्य ऋणदाता ऋण के संबंध में बेहतर निर्णय कर 
पाएंगे। इससे उन्हें अन्य ऋणों के बर्ताव को ध्यान में रखत े
हुए पूर्व चेतावनी संकेत की पहचान करने में मदद मिल 
सकती है। पीसीआर को आदान-प्रदान के सिद्धान्त के साथ 
तयैार किया गया है। कानून के अधिदेशानुसार ऋणदाता 
संस्थाएं उधारकर्ता के बारे में जानकारी साझा करत ेहैं और 
इनमें से अधिकांश स्वैच्छिक रूप से करत े हैं क्योंकि वे 
अन्य ऋणदाताओ ंसे मिलने वाले इस प्रकार के डटेा प्राप्त 
करना चाहत ेहैं ताकि वे ऋण प्रदान करने या रोलओवर का 
निर्णय कर सके। साथ ही, ऋणदाता किसी क्षेत्र में सभी 
ग्राहकों के लिए औसत जोखिम प्रोफाइल पर निर्भर होने 
के बजाय अपने-अपने जोखिम प्रोफाइल के आधार पर होड़ 

6 https://www.bis.org/ifc/publ/ifcb41k.pdf
7 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/

8   राष्ट्रीय ऋण ब्यूरो: ए की एनेबलर आफ फाइनेन्शियल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड 
लेंडिगं इन डवेलेपिगं इकॉनमीज़, मेकेन्से वर्किं ग पेपर्स आन रिस्क, नंबर 14.

सारणी 1: लोक ऋण रजिस्ट्री (पीसीआर) एवं/ या
निजी ऋण ब य्ूरो (पीसीबी) वाले देशों की संख्या

पीसीआर एवं पीसीबी
दोनों नहीं केवल पीसीआर केवल पीसीबी पीसीआर एवं 

पीसीबी दोनों
24 52 70 44

स्रोत: वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट: 2018
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लगा सकत ेहैं एवं उधारकर्ताओ ंको आकर्षक दर पेश कर 
सकत ेहैं।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में, जहां कई उधारकर्ताओ ंके पास 
कोई ऋण इतिहास नहीं होता कि वे शुरूआत कर सके, ऐसे 
में पीसीआर अच्छे उधारकर्ताओ ंको इस योग्य बनाता है कि 
वे स्वयं को अन्य से अलग कर सके। परिकल्पित भारतीय 
पीसीआर के अनुसार सभी ऋण संस्थाओ ं – वाणिज्यिक 
बैंकों, सहकारी बैंकों, एनबीएफसी, एमएफआई द्वारा प्रदत्त 
सभी ऋण सुविधाओं (निधिक एवं गैर-निधिक) के अतंर्गत 
सभी ऋणों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की 
रिकार्डिंग की जाएगी जिसमें अन्य स्रोतों से लिए गए उधार 
भी शामिल होंगे (चार्ट 2)। इससे प्रतिकूल चयन में कमी 
आएगी, जिसमें निम्न-जोखिम वाले उधारकर्ताओ ंसे अधिक 
कीमत वसूली जाती है जबकि उच्च-जोखिम वाले ग्राहक 
अपने ऋणों के लिए निम्नतर कीमत चुकात े हैं, क्योंकि 
ऋणदाता उधारकर्ताओ ंके बीच पर्याप्त फर्क  नहीं कर पात े
हैं। 

पीसीआर – विधिक दृष्टिकोण 

अब मैं पीसीआर पर कानूनी दृष्टिकोण से कुछ 
महत्वपूर्ण मुद्दों पर संक्षेप में अपनी बात रखंूगा ।

1.	 संगठन: प्रारंभिक तौर पर पीसीआर की स्थापना 
आरबीआई के मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर के अतंर्गत की जा रही 
है। एक सांविधिक निगम होने के नात ेरिज़र्व बैंक मात्र उन 
गतिविधियों में लीन हो सकता है जिसके लिए उसे भारतीय 

रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या अन्य विधानों में अनुमति 
प्राप्त है। अपने मूल कें द्रीय बैंकिंग कार्यों के अतिरिक्त, 
रिज़र्व बैंक द्वारा कतिपय संवर्धन कार्य भी किया जाता है। 
तथापि, यह संवर्धन कार्य केवल ‘वित्तीय संस्थाओं’ तक 
सीमित है।9 प्रस्तावित पीसीआर के लिए कोई वित्तपोषण 
संबंधी गतिविधि अपेक्षित नहीं है, इसलिए यह मुश्किल 
होगा कि पीसीआर को एक ‘वित्तीय संस्था’ का लेबल दे 
दिया जाए। इससे यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 
1934 के अतंर्गत संवर्धन की परिधि से बाहर हो जाती है।

दसूरा विकल्प है कि किसी संगठन को भारतीय रिज़र्व 
बैंक10 अधिनियम, 1934 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 
1949 या किसी अन्य अधिनियमन के हिस्से के रूप में 
रिज़र्व बैंक के कार्यों से जुड़े होने के नात ेबढ़ावा देना। रिज़र्व 
बैंक के विनियामक एवं पर्यवक्षी कार्यों का एक महत्वपूर्ण 
पहलू है अपने विनियमित संस्थाओ ं से सूचना एकत्रित 
करना जिसमें ऋण संबंधी सूचना शामिल है। कोई भिन्न-
भिन्न अधिनियमनों में कई प्रावधान पा सकता है जो रिज़र्व 
बैंक को इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने के योग्य बनाता 
है। यदि पीसीआर के लिए सूचना जुटाने की संभावना को 
रिज़र्व बैंक की विशिष्ट रूप से अनुमत गतिविधियों के लिए 
पर्याप्त रूप से प्रासंगिक माना जा सकता है, तो पीसीआर 
की स्थापना एवं नेततृ्व करने के लिए एक अनुषंगी या 
विभाग खोलना न्यायसंगत होगा। अन्यथा, पीसीआर के 
9 देखें: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(8-एए).
10 देखें: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(16).



भाषण

भारिबैं बुलेटिन सितंबर 2018 7

लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क : भारत में ऋण को 
सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना

कारोबार का संचालन करने के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां 
प्रदान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 
में समुचित रूप से संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार 
विशषे रूप से शक्तियां प्रदान करने से, जिसमें पीसीआर के 
कार्यों का स्पष्ट उल्लेख हो, उपर्युक्त प्रासंगिक शक्तियों की 
सीमाएं हट जाएंगी।

2. 	 गोपनीयता संबंधी बाधाएं: पीसीआर की स्थापाना 
के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इससे कई 
अधिनियमनों में गोपनीयता संबंधी प्रवाधानों का उल्लंघन 
होता है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सूचना साझा करने 
पर रोक लगाता है, जिसमें ऋण संबंधी सूचना भी शामिल 
है, जबतक कि विशषे तौर पर अनुमति दी गई हो। चूंकि 
पीसीआर को भिन्न-भिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त करनी 
होगी, इसलिए इस प्रकार की सूचना साझा करने में स्रोतों 
की अक्षमता बाधा बन सकती है। अतएव, पीसीआर के लिए 
सहमति आधारित संरचना होनी चाहिए। 

किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए नोटिस 
और चॉइस फ्रे मवर्क  डिजिटल अर्थव्यवस्था में डटेा प्रॉसेसिगं 
प्रथाओ ंके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति के 
कर्म पर आधारित है जो उसके डटेा से जुड ेकतिपय कार्यों 
के लिए सहमति देता है। यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ता 
एक्सेस के लिए अनुरोध करने वाली संस्था (डटेा उपभोक्ता) 
को डटेा साझा करने से पहले डटेा साझा करने वाली 
किसी संस्था (डटेा प्रदाता) को सहमति प्रदान करे। पीसीआर 
की सहमति आधारित संरचना डटेा विषयों की गोपनीयता 
को यह सुनिश्चित करत े हुए मजबूत करेगी कि डटेा का 
एक्सेस केवल डटेा उपभोक्ता को ही होगा, और वह भी 
विनिर्दिष्ट समयावधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जसैा 
उपयोगकर्ता द्वारा सहमति दी गई है। 

3. 	 पीसीआर अधिनियम: उपर्युक्त चर्चित जटिलताओ ंके 
संबंध में यह वांछित है कि एक विशषे व्यापक विधान हो, 
जो पीसीआर के लिए आवश्यक सूचना साझा करने के संबंध 
में सभी अन्य विधानों में निहित प्रतिबंधों को निरस्त करता 
हो। अन्यथा, ऐसे सभी विधानों में अलग से संशोधन करना 
पड़ेगा, जिसमें पीसीआर के साथ सूचना साझा करने के लिए 
छूट प्रदान की जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि लगभग 
सभी जगह पीसीआर को पीसीआर अधिनियम के विशषे 
अधिनियमन का समर्थन प्राप्त है। भारत में, पीसीआर 
अधिनियम की बदौलत हम संपूर्ण गवर्नेन्स मुद्दों से पारदर्शी 
रूप से निबट सकत े हैं, जिसमें विभिन्न उपयोगकर्ताओ ं
द्वारा एक्सेस अधिकारों के जरिए डटेा अधिग्रहण एवं उसका 
प्रचार-प्रसार शामिल है। 

पीसीआर – अन्य डटेासेटों के साथ संबद्धता 

पिछले वर्ष जुलाई के मेरे भाषण में मैंने इस बात का 
जिक्र किया था कि कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय (एमसीए) के 
डटेाबेस, जिसमें कॉर्पोरेट सेक्टर के वित्तीय परिणाम मौजूद 
होत ेहैं, से क्रिल्क डाटा को लिकं करके कैसे हम सूचना की 
ताकत को काफी बढ़ा सकत ेहैं। दसूरे डटेाबेसों से जुड़ने तथा 
उनका संदर्भ देने में भी पीसीआर से सहायता मिलने की 
संभावना है। यह कल्पित पीसीआर अपनी शक्तियां आंशिक 
रूप से इन अनुषंगी सूचना भण्डारों से अपनी संबद्धता के 
परिणामस्वरूप प्राप्त करेगी। सूचना के अन्य स्रोतों के साथ 
अपनी संबद्धता का लाभ लेत े हुए पीसीआर विनियमित 
इकाइयों द्वारा रिपोर्ट की गयी क्रे डिट संबंधी महत्वपूर्ण 
जानकारी को कैसे जुटाएगी और कैसे यह पूरी की पूरी 
जानकारी संबंधित हितधारकों को उपलब्ध कराएगी इसकी 
योजना चार्ट 2 में दर्शायी गयी है। उदाहरणार्थ, सीआईएन 
के माध्यम से यह कंपनी के वित्तीय विवरणों तक पहंुच 
बना सकती है। इसके द्वारा कुछ वकैल्पिक आकंड़ ेभी तयैार 
किए जाने की संभावना है, यथा यूटिलिटी बिल भुगतान 
अभिलेख, जिन्हें क्रे डिट संबंधी निर्णय लेने में सहायता हेतु 
उपलब्ध कराया जा सके। इससे वित्तीय समावेशन को गति 
मिलेगी और क्रे डिट संबंधी निर्णय उधारकर्ता की नकदी-प्रवाह 
वाली सभी गतिविधियों, यहाँ तक कि वे गतिविधियाँ भी 
जिनमें परिसंपत्तियों का भौतिक अर्जन अभी न हुआ हो, 
के आधार पर लिया जाना संभव बनाया जा सकेगा जिससे 
क्रे डिट को सर्वसुलभ बनाने में सहायता मिलेगी। 

वस्तु और सेवा कर नेटवर्क  

अब मैं दसूरे कदम की बात करता हंू जो प्रकट रूप से 
तो इससे जुड़ा हुआ नहीं लगता परंतु यह क्रे डिट मार्के ट में 
मौजूद सूचना असंगति की समस्या को दरू करने में सीधे 
तौर पर सहायक सिद्ध हो सकता है। यह वह कदम है जिससे 
आप में से अधिकांश लोग पहले से परिचित होंगे। इसलिए 
इसकी व्याख्या करना समय की बर्बादी होगी, इसके बजाय 
मैं इस बात पर ध्यान कें द्रित करना चाहता हंू कि भारत में 
क्रे डिट को औपचारिक बनाने की महत्वाकांक्षी यात्रा में कैसे 
यह पीसीआर के साथ कदम से कदम मिलाकर मंजिल प्राप्त 
करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। 

हाँ, मैं वस्तु और सेवा कर नेटवर्क  की ही बात कर रहा 
हंू। जाहिर तौर पर जीएसटीएन नागरिकों और व्यवसायों 
के लिए वह माध्यम है जिसके द्वारा वे अपना कर अदा 
करत ेहैं और इनपुट टैक्स क्रे डिट का अपना दावा प्रस्तुत 
करत ेहैं। हालांकि, जीएसटीएन को मिलान किए हुए बीजकों 
(इन्वॉइस) के विश्वसनीय भण्डार के रूप में भी देखा जा 
सकता है। विक्रेत ा अपने इनवॉयस को इस जीएसटीएन पर 
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अपलोड करत ेहैं; क्रेत ा उनके पक्ष में बिल किए गए इन्वॉइस 
को अनुमोदित करत ेहैं। चूंकि आतंरिक व्यापार जीडीपी के 
लगभग 60 प्रतिशत के बराबर होता है, अत: यह ऐसा 
डाटासेट है जिसकी अनदेखी हम नहीं कर सकत।े 

भारत में जीएसटीएन ने अपनी शुरुआत से ही 
आशातीत परिणाम दिए हैं। वर्ष 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण 
में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि जीएसटीएन ने 
3.4 मिलियन कारोबारियों को कर के दायरे11 में लात ेहुए 
अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक 
की वदृ्धि की है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वैच्छिक आधार 
पर कराए जाने वाले पंजीकरणों की संख्या में हुई भारी वदृ्धि 
के कारण ही जीएसटी के अतंर्गत पंजीकरण कराने वालों की 
संख्या बढ़ी है। छोटी बी2सी फर्में जीएसटीएन का हिस्सा 
बनना चाहती हैं क्योंकि वे माल की खरीद बड़ ेउद्यमियों से 
करती हैं। वास्तव में, वे अपनी 68 प्रतिशत खरीद मँझोले 
या बड़ ेपंजीकृत उद्यमियों से करती हैं, जो कि उनके लिए 
अपने आप को पंजीकृत कराने का एक बड़ा प्रेरक तत्व होता 
है क्योंकि ऐसा करके वे अपनी इन खरीदों पर इनपुट टैक्स 
क्रे डिट अर्जित करती हैं। 

इन्पुट कर जमा अभिप्रेरण डिजिटाइजेशन और छोटे 
कारोबार की नियमनिष्ठता के लिए प्रबल प्रेरक है। इसके 
अतिरिक्त, खरीददारों द्वारा इन्वॉइस स्वीकारने से इन्वॉइस 

का एक विश्वसनीय निधान बनता है। हम जानत ेहैं कि 
वे केवल अपनी बहियां नहीं बना रहे हैं; बल्कि दसूरी ओर 
उनके सत्यापित खरीददार हैं, जो इन्वॉइस जेनेरेट किए 
जाने को प्रमाणित करेंगे। इससे उन 10 मिलियन अदृश्य 
कारोबारों को सशक्त भेदक दृष्टि से देखा जा सकता है, 
जो अब जीएसटीएन पर हैं और प्रत्येक माह में लगभग 1 
बिलियन से भी अधिक इन्वॉइस अपलोड कर रहे हैं।12 

जीएसटी परितंत्र में करदाता और जीएसटी प्रणाली 
के बीच एक परत है (चार्ट 3)। जीएसटी सुविधा प्रदाता 
(जीएसपी) से अपेक्षित है कि करदाताओं तथा अन्य 
हितधारकों को जीएसटी प्रणाली के साथ पारस्परिक क्रिया 
करने हेतु नवोन्मेषी और सुविधाजनक तरीके उपलब्ध कराएं। 
इसमें पारस्परिक क्रिया के लिए दो सेट होंगे, एक ऐप यूज़र 
और जीएसपी के बीच और दसूरा जीएसपी और जीएसटी 
प्रणाली के बीच। जीएसपी अपने नवोन्मेषी सोल्यूशन्स के 
द्वारा करदाताओ ंको जीएसटी अनुपालन में सहायता कर 
सकत ेहैं।

जीएसटीएन की संरचना में ही उपयोगकर्ताओ ं को 
अपने स्वयं के कारोबार के संबंध में इनवॉइसिगं डटेा 
उपलब्ध कराया गया है। पीसीआर की थीम जारी रखत ेहुए, 
हम पहले ही जानत ेहैं कि किसी भी रजिस्ट्री से विश्वसनीय, 
सत्यापनीय डटेा ऋण तक पहंुच को काफी सुधारा जा सकता 

11 उक्त
12 प्राक्कलन के लिए देखें:  https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/3-5-billion-invoices-every-month-all-about-the-technology-that-gst-
will-bank-on-from-july/articleshow/58907708.cms
13 https://www.gst.gov.in/
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लोक ऋण रजिस्ट्री और माल एवं सेवा कर नेटवर्क : भारत में ऋण को 
सर्वसुलभ एवं औपचारिक बनाने के लिए लंबे कदम भरना

है। इसी प्रकार, हम आशा करत ेहैं कि कारोबारी प्रवाह के 
लिए विशषे रूप से डिज़ाइन किए गए ऋण उत्पादों की 
संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, जसेै जीएसटीएन डटेा 
पर आधारित इन्वॉइस डिस्काउंटिगं। 

पीसीआर और जीएसटीएन का पारस्परिक प्रभाव

अब, पीसीआर किसी उधारकर्ता के संबंध में सूचना 
एकत्रित करने के लिए किसी ऐसे उधारकर्ता, जो एक कोर 
क्रे डिट इन्फॉर्मेशन रिपॉजिटरी का प्रयोग कर रहा है, की 
सूचना तथा विभिन्न एजेंसियों के बीच फैली हुई उप-
प्रणालियों (उदा. एमसीए डटेाबेस, जीएसटीएन आदि, ऊपर 
चार्ट 2 देखें) के सेट में पड़ी हुई सूचना का योग कर सकता 
है। ये उप-प्रणालियां मिल कर सत्यापनीय सूचना का एक 
विश्व निर्माण करती हैं तथा वित्तीय प्रणाली के सभी 
महत्वपूर्ण हितधारकों को इस डटेा तक सुरक्षित पहंुच की 
अनुमति देती हैं। इन संस्थाओं के बारे में विचारणीय यह है 
कि ये सभी मूलत: डिजिटल हैं। इन्हें डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर 
के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो कि किसी एक उपयोग 
मामले के प्रति पक्षपातपूर्ण अथवा अत्यधिक निर्देशात्मक 
हुए बिना बहुविध उपयोग मामलों को संभालने में समर्थ हैं। 
यह किसी शून्य में नहीं हो रहा है। ये सब कुछ संभव नहीं 
हो पाता, यदि डिजिटल बनने के रास्ते में आने वाली अन्य 
बाधाएं पहले ही दरू न कर ली गई होतीं। अन्य सार्वजनिक 
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, जसेै अपने ग्राहकों को जानने के 
लिए केवायसी या डिजिटल भुगतानों के लिए यूनिफाइड 
पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) ने उपयोगकर्ताओ ंको और अधिक 
डटेा निर्माण करने के लिए प्रेरित किया और अप्रत्यक्ष रूप 
से उनकी ऋण-पात्रता सुधारने में सहायता की। 

इस इन्फ्रास्ट्रक्चर को तयैार करने पर हमें उन 
उपयोगकर्ताओ ंको इस पर लाने की लागत अपेक्षित है, जो 
फिलहाल औपचारिक ऋण से बिल्कु ल ही वंचित हैं। इस पर 
बहुत कम औसत लेनदेन आकार पर परिचालन करत ेहुए 
बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को सेवा देना संभव होगा। शीघ्र 
खपत वाले उपभोक्ता सामान (एफएमसीजी) क्षेत्र की तरह 
ही बैंकिंग और ऋण तक पहंुच भी “सैश”े में मिलने लगेगी, 
जो आम आदमी के लिए अधिक सुगम और वहनीय होगी। 
हम यह चाहत ेहैं कि ऐसे डटेा के आधार पर एक छोटी चाय 
की दकुान वाला भी उचित दर पर, केवल एक हफ्ते के लिए 
500 रुपए का ऋण पाने योग्य बन जाए।

ये बात यहीं पर नहीं रुकती। ये नई संस्थाएं विनियामकों 
और अनुसंधानकर्ताओ ं को राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के 
स्वास्थ्य की निगरानी करने, और उसे स्थिरता प्रदान करने 
के लिए भी बेहतर साधन उपलब्ध करा सकती हैं।

अब मैं अपनी बात समाप्त करता हंू। हमारे देश में, 
जहां जीडीपी की तुलना में ऋण निम्न स्तर पर हैं, वहन 
करने का सामर्थ्य कुशलतापूर्वक बढ़ाना और ऋण तक पहंुच 
सर्वोच्च लक्ष्य हैं। मैं इस बात को लेकर उत्साहित हंू कि 
जब हमारे छोटे उद्यमियों के लिए पूंजी की कमी नहीं रहेगी, 
या जब स्वास्थ्य के आघात परिवारों को अतिब्याजी ऋण 
और गरीबी में नहीं धकेलेंगे, तब हमारी उपलब्धियां कैसी 
होंगी। पीसीआर और जीएसटीएन दो ऐसी लंबी छलांगे हैं, 
जो सूचना तक पहंुच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आधुनिक 
प्रौद्योगिकी विकास का प्रयोग करती हैं। ये एक साथ मिल 
कर हमें विश्वास दिलाती हैं कि हम भारत में ऋण को 
प्रजातांत्रिक और औपचारिक बनाने में समर्थ होंगे। 
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भाषणशहरी सहकारी बैंकों को प्रासंगिक बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस और  
सुरक्षित आईटी परिचालनों का महत्व

गजुरात शहरी सहकारी बैंक सघं द्वारा आयोजित 
सहकार सेत ुके इस ससं्करण में उपस्थित होकर मझु ेखशुी 
हो रही। गुजरात राज्य में सहकारी आदंोलन को नेततृ्व प्रदान 
करने में फेडरेशन सक्रिय रहा है। फेडरेशन और उसके सदस्य 
बैंकों के प्रयासों के कारण ही यह सभंव हो सका है कि राज्य 
में सहकारी बैंक माधवपरुा बैंक सकंट से निपटत ेहुए और 
अधिक मजबतू बनकर खड़ ेहुए हैं। फेडरेशन ने कई कदम 
उठाए हैं जिनमें विशषे रूप से शहरी सहकारी बैंकों (यसूीबी) 
द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना शामिल रहा है। 

आज मैं यहाँ शहरी सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति 
पर अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष रखना चाहता 
हंू और मेरा प्रयास होगा कि इस दिशा में रिज़र्व बैंक द्वारा 
अपनायी जा रही कुछेक नीतियों के पीछे का नज़रिया 
आपके सामने स्पष्ट कर सकंू। इस क्षेत्र के लिए हमारी 
भावी योजनाएं क्या हैं, इसकी एक झलक भी मैं आपको 
देना चाहंूगा।

मैं अपनी बात कुछ आकंड़ों के माध्यम से प्रारंभ करना 
चाहता हंू। 31 मार्च 2017 तक, यूसीबी की सखं्या 1562 
थी और इनमें जमाराशि कुल मिलाकर `443,468 करोड़ 
थी और कुल अग्रिम राशि `261,225 करोड़ थी। इस क्षेत्र 
की जमाराशियां बैंकिग क्षेत्र की कुल जमा का लगभग 3.6 
प्रतिशत तथा अग्रिम राशियाँ बैंकिग क्षेत्र की कुल अग्रिम 
का 2.9 प्रतिशत थीं। समग्र रूप से देखें तो, वर्ष 2016-
17 के दौरान जमा में 13.1 प्रतिशत और अग्रिमों में 6.6 
प्रतिशत की सालाना वदृ्धि हुई। सकल एनपीए 7 फीसदी से 
थोड़ा अधिक रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) 0.77 
प्रतिशत था और 9 प्रतिशत से अधिक के जोखिम भारित 
आस्ति (सीआरएआर) - पंूजी अनपुात के साथ लगभग 91 

*	 *गुजरात शहरी सहकारी बैंक संघ द्वारा 04 अगस्त 2018 को गाँधीनगर 
में आयोजित कार्यक्रम - सहकार सेतु में उप गवर्नर श्री एन. एस. विश्वनाथन 
द्वारा दिया गया उद्घाटन भाषण.

प्रतिशत से अधिक बैंक ऐसे थे जिनमें समचुित पूजंीकरण 
किया गया था। 

जसैा कि आप में से बहुत से लोग यह जानत ेहोंगे कि 
माधवपरुा बैंक सकंट के तरंुत बाद यूसीबी का बाजार हिस्सा 
लगभग 6.3 प्रतिशत से घटकर 5.8 प्रतिशत के आसपास 
हो गया। इस क्षेत्र में जनता का विश्वास बहाल करने के 
लिए रिज़र्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए थे। इनमें राज्य 
सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर 
करने और अधिकांश राज्यों में शहरी सहकारी बैंकों पर टास्क 
फोर्स (टीएएफसीयूबी) का गठन जसेै कदम शामिल थे। नीचे 
दिए गए चार्ट में पिछले 10 वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण मानकों 
पर इस क्षेत्र का कार्यनिष्पादन दर्शाता है। 

यसूीबी की आस्ति गुणवत्ता : 

साल-दर साल इस क्षेत्र की आस्ति गणुवत्ता में लगातार 
सधुार हुआ है (चार्ट1)। 

यसूीबी का रेटिगं-वार वितरण : 

यसूीबी का पर्यवक्षण कैमेल्स (पंूजी, सपंत्ति, प्रबंधन, 
कमाई, चलनिधि और प्रणालियों) मॉडल के तहत किया जाता 
है और इस प्रकार किए गए मलू्यांकन के आधार पर, इन्हें ए 
से डी तक की पर्यवक्षी रेटिगं दी जाती है, ए उच्चतम रेटिगं 
होती है और डी निम्नतम। वर्ष 2007 से यह देखा जा रहा 
है कि ऐसे यसूीबी जिन्हें ‘सी’ या ‘डी’ पर्यवक्षी रेटिगं प्रदान 
की गयी थी, उनकी सखं्या में उल्लेखनीय गिरावट आई है 
(चार्ट 2)। 

शहरी सहकारी बैंकों को प्रासगंिक 
बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस 
और सरुक्षित आईटी परिचालनों 
का महत्व*

एन.एस. विश्वनाथन

चार्ट 1: 31 मार्च 2007 से यूसीबीए की सकल 
और निवल अनर्जक आस्तियाँ

प्रति
श

त 
म ें

य ूस
ीब
ी 
क
ी 
संख

्या

यूसीबी की संख्या
सकल एनपीए (बिलियन रु. में)
सकल एनपीए अनुपात (दायां मान)

सकल अग्रिम (बिलियन रु. में)
निवल एनपीए (बिलियन रु. में)
निवल एनपीए अनुपात (दायां मान)
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शहरी सहकारी बैंकों को प्रासंगिक बनाए रखने में सशक्त गवर्नेंस और  
सुरक्षित आईटी परिचालनों का महत्व

भाषण

चार्ट 3 में निचली रेटिगं वाले यसूीबीए की सखं्या में 
आयी प्रतिशत गिरावट दर्शायी गयी है। 

यसूीबी का सीआरएआर-वार वितरण : 

समग्र रूप से देखें तो 3 प्रतिशत से कम सीआरएआर 
वाले यूसीबी की सखं्या कम होती जा रही है। इनकी सखं्या 
31 मार्च 2008 को 224 थी, जो 31 मार्च 2013 को घटकर 
160 हो गयी और 31 मार्च 2017 तक यह आकंड़ा और 
कम होता हुआ 114 तक पहंुच गया (चार्ट 4)। 9 प्रतिशत 

से अधिक सीआरआर के विनियामकीय प्रावधान का पालन 
करने वाले यूसीबी का प्रतिशत साल दर साल बढ़ा है और 
यह 31 मार्च 2008 के 82.3 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 
2013 को 88.1 प्रतिशत और फिर 31 मार्च 2017 को 91.5 
प्रतिशत हो गया।

प्रबंधन और लघु वित्त बैंक (एसएसबी) में स्वैच्छिक परिवर्तन 
बोर्ड 

विभिन्न मानकों पर, नि:सदेंह, लगातार प्रगति हुई है 
जिससे इस बात के सकेंत मिले हैं कि रिज़र्व बैंक और इस 
क्षेत्र ने मिलकर सम्मिलित प्रयासों से माधवपरुा बैंक सकंट 
से उपजे मामलों से निपटने में सफलता पायी। लेकिन क्या 
ये आकंड़े हमें आराम से बठैने की इजाजत देत ेहैं ? आइए, 
एक नजर अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के आकंड़ों पर डालत े
हैं। यसूीबी मखु्य रूप से छोटे-छोटे टिकट अग्रिमों में अपना 
कारोबार करत ेहैं, जिसे देखत ेहुए औसतन 7% का एनपीए 
उचित नहीं कहा जा सकता। यूसीबी अभी भी बासेल-1 
फ्रे मवर्क  के तहत काम कर रहे हैं इसलिए केवल सीआरएआर 
का अनपुालन पर्याप्त नहीं माना जा सकता। जनसाधारण 
का विश्वास हासिल करने का असली पमैाना है बाजार में 
इस क्षेत्र की हिस्सेदारी। जसैा कि पहले भी उल्लेख किया 
गया है, यूसीबी की बाजार हिस्सेदारी जो वर्ष 2002 में 6.4 
प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी, वह 2017 तक घटकर 3.3 
प्रतिशत रह गयी है। 

बाजार हिस्सेदारी में आयी उपर्युक्त गिरावट जसैा कि 
चार्ट-5 में दर्शाया गया है, को देखत ेहुए यह आवश्यक प्रतीत 

चार्ट 2: यूसीबीए का रेटिगं-वार वितरण

चार्ट 4: सभी यूसीबी के सीआरएआर की स्थिति

चार्ट 3: यूसीबीए का रेटिगं-वार वितरण –  
प्रतिशत हिस्सेदारी

य ूस
ीब
ी 
क
ी 
संख

्या

प्रति
श

त 
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स्सा



ए रेटिगं प्राप्त यूसीबी
ए रेटिगं प्राप्त यूसीबी बी रेटिगं प्राप्त यूसीबी
सी रेटिगं प्राप्त यूसीबी डी रेटिगं प्राप्त यूसीबीबी रेटिगं प्राप्त यूसीबी सी रेटिगं प्राप्त यूसीबी डी रेटिगं प्राप्त यूसीबी  

प्रति
श

त 
म ें

मार्च के अंत में

3 से कम 3 और उससे अधिक परंतु 9 से कम 9 और उससे अधिक
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होता है कि इस गिरावट का विश्लेषण किया जाए और इस 
निष्कर्ष पर पहंुचा जाए कि इस समस्या से निपटने के लिए 
कौन से कदम उठाए जाने आवश्यक है। 

मैं पिछले कुछ समय से बार-बार यह कहता रहा हंू और 
आज रात को पुनः दोहराने की आवश्यकता है कि बैंकिग 
कारोबार जनता के विश्वास पर आधारित होता है क्योंकि 
बैंकिग का मखु्य स्रोत जमाराशियां होती हैं और जमा में 
बढ़ोतरी तभी होगी जब जनसाधारण का विश्वास बैंक में बना 
रहेगा। हालांकि यह बात बड़ी आसानी से कही जा सकती है 
यसूीबी की बाजार हिस्सेदारी में आयी कमी का मखु्य कारण 
बैंकिग क्षेत्र के भीतर तथा उसके बाहर से भी आए अन्य 
प्रतिस्पर्धी विकल्पों के कारण है, फिर भी इस तथ्य से मुहं 
नहीं मोड़ा जा सकता कि यसूीबी के लिए जरूरी है कि वे 
अपने जमाकर्ताओ ंका विश्वास फिर से हासिल करें और उसे 
बनाए रखें। सामान्यतया इस प्रकार का विश्वास अन्य बातों 
के साथ साथ इस बात के साक्ष्य स्वरूप आता है कि - 
	 1. 	 बैंक का कारोबार ठीक-ठाक चल रहा है, इसलिए 

जमाराशि को कोई खतरा नहीं है; 
	 2. 	 अगर कोई सकंट आता है तो बैंक उससे निपटने 

में सक्षम है; और
	 3. 	 यदि बैंक असफल भी हो जाता है, तो जमाकर्ताओ ं

के हितों को कम से कम प्रभावित किए बिना 
इसका समाधान हो जाएगा।

इनमें से पहले दो कारक यूसीबी के गवर्नेंस से सबंंधित 
हैं। जब हम गवर्नेंस की बात करत ेहैं तो यसूीबी के बोर्डों में 
पेशवेर नजरिया विकसित करने की बात सर्वप्रमखु तरीके से 
उभरकर आती है। कई बार ऐसा होता है कि अज्ञानतावश 

या किसी अन्य कारण से ऐसे निर्णय लिए जात े हैं जो 
जमाकर्ताओ ंके हितों को नकुसान पहंुचात ेहैं। मैं इस बात 
से सहमत हंू पिछले कुछेक वर्षों से इस क्षेत्र के बैंकों ने 
अपने बोर्डों में प्रोफेशनल्स को रखने की दिशा में प्रयास 
किए हैं, परंतु बोर्ड की चयन-प्रक्रिया के कारण हमेशा से कुछ 
अतंर्निहित विरोधाभास उपजत ेरहे हैं जसेै कि कभी-कभी बोर्ड 
के कुछ सदस्य ही उसी बैंक के उधारकर्ता भी होत ेहैं। इस 
बहुचर्चित दोहरे नियंत्रण का परिणाम यह होता है कि इसके 
कारण उत्पन्न समस्याओ ंका समाधान करने में रिज़र्व बैंक 
की क्षमता अपेक्षाकृत कम हो जाती है। तजेी से आगे बढ़ात े
हुए एक बात और जोड़ना चाहता हंू कि समझौता ज्ञापनों 
पर हस्ताक्षर के उपरांत इस दिशा में पर्याप्त सधुार हुआ है, 
परंत ुइसकी प्रक्रिया अभी भी अत्यंत जटिल है।

इसके अलावा, यूसीबी द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों का 
पालन किया जा रहा है या नहीं, यह सुनिश्चित करवाने वाले 
गवर्नेंस ढांचे की भमूिका तथा यसूीबी जनता की जमाराशियों 
से प्राप्त वित्तपोषण के बल पर एक बैंक के रूप में व्यवसाय 
कर रहा है या नहीं, यह सनुिश्चित करवाने वाली इकाई की 
भमूिका के बीच उचित विभाजन होना आवश्यक है। हाल 
ही में रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधन बोर्ड पर ड्राफ्ट दिशानिर्देश 
जारी किए जाने पीछे यही कारण था। मैंने सनुा है कि इसके 
बारे में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं भी बना ली हैं। मैं 
इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हंू कि प्रबंधन बोर्ड का 
उद्देश्य यूसीबी के गवर्नेंस में सधुार करना होता है, जिससे 
क्षेत्र पर लोगों का विश्वास बढ़े। प्रबंधन बोर्ड गवर्नेंस ढांचे 
में पेशवेर नजरिया विकसित करने के लिए एक ससं्थागत 
फ्रे मवर्क  उपलब्ध कराता है जो यसूीबी की बैंकिग गतिविधियों 
का प्रबंधन करेगा। जसैा कि आप सब यह जानत ेहैं कि 
इस प्रकार का सझुाव बहुत पहले दिया गया था और हम 
इसे लाग ूकरने के विभिन्न तरीके तलाशत ेरहे हैं। मझु ेइस 
बात की खुशी है कि यह सझुाव विभिन्न हितधारकों द्वारा 
पारस्परिक विचार-विमर्श से उपजा है जिसके कारण विधायी 
परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता अब नहीं रही है। मुझ े
विश्वास है कि आप सभी इस बात को समझत ेहोंगे कि 
प्रस्तावित कदम से यसूीबी में जनता का विश्वास बढ़ेगा 
और इससे वे बाजार में उनकी हिस्सेदारी फिर से हासिल 
कर सकें गे। 

जनता का विश्वास हासिल करने की दिशा में किए जा 
रहे प्रयासों के एक हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक ने यसूीबी 
को इस बात की अनुमति देने की अपनी मशंा की घोषणा 
की है कि वे स व्ेच्छा से लघ ुवित्त बैंक (एसएफबी) के रूप में 
परिवर्तित हो सकत ेहैं। वित्तीय समावेशन के व्यापक उद्देश्यों 
को ध्यान में रखत ेहुए देखें एसएफबी की भमूिका यसूीबी 
की तरह ही होती है। वास्तव में उनको 75% प्राथमिकता 
प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) का लक्ष्य प्राप्त करना है और 

चार्ट 5: यूसीबी की हिस्सेदारी
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भाषण

यह भी सनुिश्चित करना है उनके अग्रिमों का कम से कम 
50% हिस्सा टिकट साइज का हो अर्थात `2500000 से 
कम। कई यसूीबी का असेट प्रोफाइल इस मानदंड का पालन 
नहीं करता परंतु इससे भी अधिक चितंाजनक यह तथ्य है 
कुछ यसूीबी तो उनके लिए निर्धारित 40% पीएसएल के 
लक्ष्य को भी पूरा नहीं करत।े इसलिए यूसीबी को एसएफबी 
में परिवर्तित होने का विकल्प उपलब्ध करा देने से वित्तीय 
समावेशन के लक्ष्यों को कोई नुकसान नहीं पहंुचेगा और 
इससे भी अधिक महत्वपरू्ण बात यह होगी कि इससे यसूीबी 
में जमाकर्ताओ ंका विश्वास बढ़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 
जमाकर्ता इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि बैंक के पास 
एक भिन्न फ्रे मवर्क  पर अतंरित होने का विकल्प है, एक ऐसा 
फ्रे मवर्क  जिसमें बाजार से पंूजी उगाही की क्षमता उपलब्ध 
होगी जिसके जरिये न केवल वह अपने तुलन-पत्र को सदुृढ़ 
करत े हुए अपना कारोबार बढ़ा सकेगा, बल्कि एक बेहतर 
समाधान व्यवस्था भी प्राप्त हो सकेगी। बहरहाल, यह पूरी 
तरह स व्ैच्छिक है और किसी भी बैंक के हितधारकों के पास 
इस प्रकार का विकल्प होना उचित ही है।

मदु्दे और चुनौतियां

आइए, आप कुछ अन्य और चनुौतियों की बात करत े
हैं।

पूजंी

यसूीबी अभी भी बासेल-1 मानदंडों के अतंर्गत काम 
करत ेहैं। जसैा कि आप में से बहुत से लोग यह जानत ेहैं 
कि इन मानदंडों के अतंर्गत परिगणित सीआरएआर से बैंकों 
की सदुृढ़ता और आघातों को सहन करने की उनकी क्षमता 
का समचुित आकलन नहीं हो पाता। रिजर्व बैंक इस बात को 
समझता है यसूीबी के समक्ष पूजंी उगाही की समस्या है और 
इसीलिए यसूीबी को बासेल 1 मानकों के तहत काम करने 
की छूट दी गई है; हालांकि वाणिज्यिक बैंकों की तलुना में 
देखें तो यही बात नए कारोबारी क्षेत्रों में प्रवेश करने और 
अपनी उपस्थिति में विस्तार करने के मार्ग में यूसीबी के 
लिए बाधा बनती है। इस क्षेत्र के बहुत से बैंक इतने छोटे हैं 
कि इनके दबावग्रस्त होने की स्थिति में भी बैंकिग प्रणाली 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी भले ही कोई बैंक कितना 
भी छोटा क्यों न हो, उसके असफल होने से बैंकिग प्रणाली 
पर जनता का विश्वास कम हो जाता है। यद्यपि ऐसे भी 
यसूीबी हैं जिनके तुलनपत्र का आकार कुछ वाणिज्यिक बैंकों 
से भी बड़ा होता है। ऐसे में सभी हितधारकों के लिए यह 
अनिवार्य हो जाता है कि वे यह सनुिश्चित करें कि बैंकों का 
पर्याप्त पंूजीकरण किया जाए और उनमें दबावपूर्ण स्थितियों 
से निपटने हेत ुआवश्यक आघातसहनीयता हो कि वे सकें ।

यहाँ मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हंू कि बढ़ती 
सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) के माहौल में बैंकिग 

प्रणाली की आघातसहनीयता के परीक्षण के उद्देश्य से दो 
मानक विचलनों (एसडी) के माध्यम से कराए गए दबाव-
परीक्षणों से यह पता चला कि जहाँ एक ओर प्रणाली स्तर 
पर देखें तो अनसुचूित यसूीबी (एसयूसीबी) का सीआरएआर 
विनियामकीय अपेक्षा से ऊपर बना रहा, वहीं बैंक विशषे के 
स्तर पर विचार करें तो बहुत से एसयूसीबी (54 में से 26) 
ऐसे थे जो सीआरएआर को लक्ष्यानुरूप बनाए नहीं रख सके। 
यह ध्यान देने योग्य है कि ये निष्कर्ष बासेल 1 मानकों के 
आधार पर की गयी गणना पर आधारित हैं। यदि बासेल 2 
या बासेल 3 मानकों के आधार पर गणना की जाती तो दबाव 
परीक्षण के निष्कर्ष इससे भी अधिक गंभीर होत।े इसलिए 
यह अति आवश्यक है कि यसूीबी अपने पंूजी-आधार को और 
अधिक सशक्त बनाएं। इस क्षेत्र को उच्च गणुवत्ता वाली 
पूजंी जटुानी होगी, न कि केवल टियर 2 पंूजी।

प्रतिस्पर्धा 

एक समय था जब यसूीबी का अपना खास बाजार था। 
लेकिन आज वसैा नहीं है। कामकाज के पारंपरिक तौर-तरीकों 
वाले बहुत से बैंक आज उन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित 
करने के लिए कमर कस चकेु हैं जो कभी को-ऑपरेटिव बैंकों 
के समर्पित ग्राहक हुआ करत ेथे। प्रौद्योगिकी की सहायता 
से आज आर्थिक दृष्टि से समाज के निचले तबकों के ग्राहकों 
को ऋण देना लाभदायक बन चुका है। परंतु यसूीबी को उस 
चनुौती के विषय में और अधिक जागरूक रहना होगा जो 
उन्हें नए बैंकों से मिल रही है। अगर देयताओ ंकी बात करें 
तो एसएफबी और भुगतान बैंक छोटे जमाकर्ताओ ंको एक 
अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करात ेहैं, वहीं आस्ति पक्ष को 
देखें तो एसएफबी और एनबीएफसी भी उसी वर्ग के ग्राहकों 
के लिए कारोबार कर रहे हैं जसेै ग्राहकों के साथ यसूीबी 
कारोबार करत ेहैं। हालांकि यह सही है कि भारत में कारोबार 
की व्यापक सभंावनाएं हैं और इस नात ेयहां अच्छा व्यवसाय 
करने वाले सभी कारोबारियों लिए अवसर मौजदू हैं। फिर भी, 
वर्तमान बाजार में प्रासगंिक बने रहने के लिए यसूीबी को 
सचूना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अपनाना ही होगा और उन्हें 
खदु को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां वे प्रौद्योगिकी 
समर्थित बैंकिग सेवाओ ंसे उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के 
जोखिमों का प्रबंधन कर सकें । इसे देखत ेहुए यसूीबी के लिए 
यह और भी आवश्यक हो जाता है कि वे अपनी गवर्नेंस एवं 
वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाएं।

सचूना प्रौद्योगिकी

आधुनिक बैंकिग आईटी के बिना संभव नहीं है चाहे 
वह बैंकों के अपनी हाउसकीपिगं और प्रबंधन सूचना प्रणाली 
(एमआईएस) हो अथवा ग्राहकों के साथ संपर्क । आईटी 
परिचालन गत लागत कम हो जाती है और क्षमता में 
आश्चर्यजनक रूप से वदृ्धि होती है लेकिन साथ ही साथ 
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इससे परिचालन गत जोखिम भी काफी बढ़ जाता है जिसका 
परिणाम यह होता है की इस प्रकार के जोखिम के प्रबंधन 
आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है प्रोग्राम। डिजिटल बैंकिग के 
साथ साइबर सुरक्षा से जुड़ी चितंाएं और उससे जुड़े जोखिम 
होत ेहैं। इसीलिए बैंकों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि 
उनकी आईटी प्रणाली सुदृढ़ हो और उसकी नियमित अतंराल 
पर सूचना प्रणाली आईएस लेखा परीक्षाएं की जाएं। इसके 
अलावा, बैंकों में आईटी के कार्यान्वयन के पश्चात बैंकों के 
लिए यह आवश्यक हो गया है कि उनके पास एक सुदृढ़ 
आईटी जोखिम प्रबंधन संरचना हो। बैंकों के लिए यह भी 
जरूरी है कि जोखिम प्रबंधन के लिए पूरी तरह आउटसोर्सिंग 
पर निर्भर रहने की बजाए उनके पास इस कार्य में कुशल 
अपने स्टाफ-सदस्य उपलब्ध हों। डिजिटल माध्यमों से 
वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाले यूसीबी को चाहिए कि वे 
ग्राहकों की अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिग लेने-देन से जुड़ी 
शिकायतों के निवारण को प्राथमिकता दें। जिन यूसीबी के 
पास जरूरी नियंत्रक ढांचा उपलब्ध नहीं होगा, उन्हें इस 
प्रकार के अनधिकृत लेने-देन के लिए आसानी से निशाना 
बनाया जा सकेगा।

मझु ेपता है कि कुछ बड़ ेयूसीबी ने बहुत ही सशक्त 
आईटी प्रणाली इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, लेकिन मझु ेचितंा 
है उन छोटे 124 यूसीबी की जिनकी जमाराशियों का आकार 
`10 करोड़ से कम है तथा उन 232 बैंकों की जिनकी 
जमाराशियां ̀ 10 करोड़ और ̀ 25 करोड़ के बीच हैं। यह तर्क  
कि आईटी को अपनाने से परिचालन लागत बढ़ जाती है, 
स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईटी समर्थित सेवाएं प्रदान करना 
आज के समय में प्रासगंिक बने रहने की अनिवार्य शर्त है, 
साथ ही, हमारे लिए वे सभी उपाय करने आवश्यक हो जात े
हैं जो जमाकर्ताओ ं की सरुक्षा सनुिश्चित करने हेतु किए 
जाने हेत ुजरूरी हैं। आईटी समर्थित प्रक्रियाओ ंके इस्तेमाल 
से धोखाधड़ी पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। इस 
सबंंध में यह चितंाजनक है कि आज भी 171 यसूीबी ऐसे हैं 
जिन्होंने अपने यहाँ सीबीएस को पूरी तरह लागू नहीं किया 
है और उन्हें इस सबंंध में रिज़र्व बैंक द्वारा दी जाने वाली 
सहायता का उपयोग करना चाहिए। 

हाल में उठाए गए कुछ कदम :

जसैा कि आप में से बहुत से लोगों को इस बात की 
जानकारी होगी कि हमने हाल ही में गरै-अनुसचूित यसूीबी के 
लिए रिज़र्व बैंक में खाता खोलना आसान बनाया है, पीएसएल 
दिशानिर्देशों में एकरूपता लायी गयी है, अनुसचूित यसूीएबी 
को सीमांत स्थायी सवुिधा (एमएसएफ) व्यवस्था के दायरे में 
लाया गया है, उन प्रतिपक्षी पार्टियों की सचूी में नये नाम 
जोड़ ेगए हैं जिनके साथ यसूीबी गरै-एसएलआर प्रतिभूतियों 
में कारोबार कर सकत ेहैं और उन्हें उनके निवश पोर्टफोलियो 

में मार्क  टु मार्के ट (एमटीएम) हानि को चार तिमाहियों में 
बांटकर दर्शाने की अनमुति दी गयी है, जसैा कि वाणिज्यिक 
बैंकों के मामले में किया गया है। इस प्रकार हम यूसीबी 
को और अधिक सशक्त बनाने वाला विनियामकीय फ्रे मवर्क  
उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे और अधिक प्रभावी तरीके से 
कारोबार कर सकें  और अपनी भूमिका निभा सकें । लेकिन 
साथ ही, बैंकों, यसूीबी को भी यह सनुिश्चित करना है कि वे 
काला धन निरोध / आतंकवाद वित्तपोषण से निपटने सबंंधी 
दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन हो क्योंकि इस शृखंला 
में यदि कोई भी कड़ी कमजोर होगी तो ऐसे लोग उसका 
दरुुपयोग अवश्य करेंगे जो नियमों का उल्लंघन करत ेहुए 
लेन-देन करने की फिराक में रहत ेहैं।

अब मैं इस क्षेत्र के भावी परिदृश्य पर अपने कुछ 
विचार रखना चाहता हंू।

यसूीबी क्षेत्र में समेकन 

वर्ष 1992-2004 की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने 
लाइसेंस प्रदान करने में उदारता की नीति अपनायी। इस 
अवधि में यसूीबी की सखं्या में तीव्र वदृ्धि हुई। गवर्नेंस में 
पेशवेर नज़रिए की कमी और कमजोर आतंरिक नियंत्रण के 
चलत ेइनमें से बहुत से यसूीबी की वित्तीय हालत खराब है। 
वर्ष 2005 के विजन दस्तावज के आधार पर रिज़र्व बैंक ने 
यसूीबी सेक्टर के भीतर विलय की योजना प्रारंभ की और 
वर्ष 2010 में यसूीबी के वाणिज्यिक बैंकों में विलय सबंंधी 
दिशानिर्देश अलग से जारी किए। इन दिशानिर्देशों में विलय 
को परूी तरह स्वैच्छिक और सहकारिता के सिद्धांत एवं 
भावना के अनरुूप करने का प्रावधान किया गया है। इस 
प्रकार विलय और बहिर्गमन के जसेै विकल्पों के माध्यम से 
इस क्षेत्र में मजबतूी लाने का मार्ग खलुा। वर्ष 2005 से लेकर 
मार्च 2018 तक 127 का विलय हो चकेु हैं।

जसेै-जसेै बैंकिग और अधिक जटिल होगी और 
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कार्य-कुशल स्टाफ की आवश्यकता बढ़ेगी, 
आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर में नियमित निवश अपेक्षित होगा 
और अनपुालन लागत में वदृ्धि होगी। वदृ्धि हासिल करने 
और मध्यावधि में प्रासगंिक बने रहने के लिए इस क्षेत्र में 
समेकन की आवश्यकता है। अब तक अधिकांश विलय किसी 
बाध्यता के कारण हुए हैं अर्थात ्किसी बैंक के कमजोर पड़ 
जाने के चलत।े मझु ेलगता है कि यसूीबी के प्रबंधततं्रों को 
चाहिए कि वे कारोबार में बने रहने की अपनी क्षमता और 
भावी कारोबारी सभंावनाओ ंसमीक्षा करें और अगर वे खुद 
को वर्तमान में मजबतू स्थिति में पात ेहों तो भी कम से 
कम छोटे स्तर पर समेकन पर विचार करें। इस क्षेत्र को 
इन मदु्दों पर गंभीएरता से चितंन करत ेहुए कुछ समाधान 
तलाशने होंगे। 
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भाषण

छत्र सगंठन 

यह बात आपके समक्ष स्पष्ट हो गयी होगी कि इस 
क्षेत्र के सम्मुख मौजदू कई चनुौतियां ससंाधनों की कमी, 
परिचालन के छोटे दायरे और अनुपालन की बढ़ती अपेक्षाएं 
जिनके प्रतिस्पर्धी माहौल में और भी बढ़ने की आशकंा है, से 
उत्पन्न हुई हैं। समेकन के अलावा, यूसीबी क्षेत्र के लिए एक 
छत्र सगंठन बनाकर कुछ चनुौतियों से निपटा जा सकता है। 
यह विचार सर्वप्रथम उस कार्यदल द्वारा व्यक्त किया गया 
था जिसका गठन 2006 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने यूसीबी 
की पंूजी में वदृ्धि के उपाय सझुाने के लिए किया गया था। 
बाद की कई समितियों ने भी इसका समर्थन किया। इस 
प्रकार का छत्र सगंठन बनाने के पीछे मूल विचार यह था कि 
एक ऐसा ससं्थान बनाया जाए जो जरूरत के समय यूसीबी 
को चलनिधि सबंंधी सहारा दे सके, ससंाधन, विशषे रूप 
से आईटी ससंाधन शयेर कर सके और प्रबंधकीय सहयोग 
प्रदान कर सके। ऐसे कई देशों में इस प्रकार की प्रणाली 
मौजदू है और वहाँ सहकारी बैंकिग ने अच्छा कारोबार किया 
है। हालांकि, इस प्रकार के छत्र सगंठन की सरंचना और 
इसके कार्यों को लेकर विभिन्न हितधारकों के बीच आम-
सहमति नहीं बन सकी। वर्ष 2016 में नफैकब (राष्ट्रीय शहरी 
सहकारी बैंक और क्रे डिट सोसायटी सघं) ने इससे जड़ु ेमदु्दों 
की जांच करत ेहुए सिफारिशें देने के लिए एक समिति गठित 
की। रिज़र्व बैंक को उक्त समिति की रिपोर्ट औपचारिक रूप 
से प्राप्त हो गयी है। मुझ ेआपको यह बतात ेहुए खशुी हो 
रही है कि हम सक्रियतापरू्वक इस समिति की सिफारिशों की 
जाँच कर रहे हैं। 

निष्कर्ष 

निष्कर्ष रूप में कहंू तो यसूीबी वित्तीय समावेशन के 
लक्ष्यों की पूर्ति  की दिशा में आगे बढ़ने में महत्वपरू्ण भमूिका 
निभात ेहैं। साथ ही, यह भी समझना होगा कि बैंकिग जहाँ 
एक ओर दिन-ब-दिन जटिल होती जा रही है, वहीं बाजार के 
जिस हिस्से पर पहले विशुद्द्ध रूप से यसूीबी का आधिपत्य 
हुआ करता था, वहाँ अब प्रतिस्पर्धा का माहौल है। यह 
प्रतिस्पर्धा पारंपरिक और नये बैंकों से मिल रही है क्योंकि 
आईटी और फिनटेक ने इस बाजार को उनकी पहंुच के दायरे 
में ला दिया है। प्रासगंिक बने रहने के लिए यसूीबी क्षेत्र को 
प्रौद्योगिकी को अपनाना होगा, आएटी समर्थित परिचालनों 
से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का सामना करने के लिए 
कमर कसनी होगी, उपयकु्त गवर्नेंस ढांचा खड़ा करना होगा, 
कुशल मानव ससंाधन का नियोजन करना होगा और सही 
पमैाने पर परिचालन करना होगा। रिज़र्व बैंक ऐसी नीतियों 
पर काम करना जारी रखेगा जिनसे यसूीबी में जनसाधारण 
का विश्वास बढ़े और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया 
जा सके कि यसूीबी एक साफ-सथुरी बैंकिग प्रणाली कायम 
करने की दिशा में हमारे प्रयासों में एक कमजोर कड़ी न 
साबित हों। मैं आशा करता हंू कि सहकार सेत ु के इस 
ससं्करण में होने वाले चितंन-मनन से ऐसे विचार निकल 
कर आएंगे जिनसे इस क्षेत्र को और रिज़र्व बैंक को उस दिशा 
में आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। 

मैं इस आयोजन की सफलता की कामना करता हंू। 

आप सभी को धन्यवाद। 
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श्री चंन्‍द्रशखेर घोष, अध्‍यक्ष, बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स, 
श्री टी. बंदोपाध्‍याय, देवियों और सज्जनों। मैं बंगाल चैंबर 
ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्री का आभारी हंू कि उन्‍होंने मुझ ेयहां 
उपस्थित होने और ‘राज्‍य सरकार की उधारियां’ विषय पर 
बोलने का अवसर प्रदान किया।

शासन की संघीय व्‍यवस्‍था जैसी कि हमारे देश में है, 
कें द्र और राज्‍य सरकारें दोनों ही देश के विकास के लिए 
जिम्‍मेदार हैं। इस जिम्‍मेदारी को पूरा करने के लिए राज्‍य 
बजटों का समग्र आकार महत्‍वपूर्ण है और राज्‍यों द्वारा 
किए जा रहे खर्च की प्रकृति विकास के लिए उल्‍लेखनीय है। 
चूंकि राज्‍यों की विकास संबंधी अपनी प्राथमिकताएं होती हैं 
इसलिए बजटों का वित्‍त पोषण करना अति महत्‍वपूर्ण हो 
जाता है। इस परिदृश्‍य में, बजट की वर्तमान स्थितियों और 
राज्‍य स्‍तर पर कर्ज प्रबंधन को परखना, मुद्दों की पहचान 
करना और संभावनाओं पर विचार करना आवश्‍यक है।

राज्‍यों के बजट का आकार बढ़ गया है : पिछले एक 
दशक में राज्‍य सरकार के बजटों के आकार में तीव्र वदृ्धि 
हुई है और अब वे कुल मिलाकर कें द्रीय सरकार से कहीं 
अधिक खर्च करत ेहैं। राज्‍य सरकारों का समग्र खर्च 2017-
18 (संअ) में बढ़कर ₹30,285.1 बिलियन हो गया जबकि 
2011-12 में यह ₹12,847.1 बिलियन था और 2018-19 
(बअ) में इसके और अधिक बढ़कर ₹33,592.2 बिलियन 
होने की संभावना है। उनके समग्र खर्च में होने वाली वदृ्धि 
ने वर्ष 2011-12 से प्रत्‍येक वर्ष कें द्र सरकार की वदृ्धि को 
भी पीछे छोड़ दिया है।

राजकोषीय असंतुलन भी बढ़ रहे हैं : यह चितंा 
का विषय है कि राज्‍य सरकारों के वित्‍त में राजकोषीय 
असंतुलन बढ़ने के दिखने लगे हैं। रिज़र्व बैंक ने ‘राज्‍यों के 
वित्‍त: 2017-18 के बजटों का अध्‍ययन’ में यह उल्‍लेख 
किया है कि राज्‍यों की समेकित राजकोषीय स्थिति 2015-

राज्‍य सरकार की बाजार उधारियां- 
मदु द्े और सभंावनाएं*

बी.पी. कानूनगो

*	  31 अगस्त 2018 को मंुबई में बंगाल चैंबर ऑफ कामर्स के वित्तीय बाजार 
कॉनक्लेव में रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर बी.पी. कानूनगो का संभाषण ।

16 और 2016-17 के दौरान खराब हुई है। 2017-18 
(संअ) में जीएफडी-जीडीपी अनुपात 3.1 प्रतिशत रहा जो कि 
राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) 
की सीमा से लगातार तीन वर्षों से अधिक बना हुआ है। 
राज्‍य सरकारों की बकाया देयताओ ंमें 2012-13 (2014-
15 एक अपवाद है) से दो अंकों में वदृ्धि हो रही है। राज्‍य-
वार आकंड़े बतात ेहैं कि 16 राज्‍यों का कर्ज़ – जीएसडीपी 
अनुपात बढ़ गया है। राज्‍यों की राजकोषीय स्थिति के 
डाउनसाइड जोखिम में आम चुनावों के पूर्व राजस्‍व खर्च 
पर पड़ने वाला दबाव, राज्‍यों द्वारा 7वें वेतन आयोग की 
सिफारिशों का लागू करना और कुछ राज्‍यों में कृषि ऋणों 
की माफी आदि शामिल है। कें द्रीय वित्‍त में भी राजकोषीय 
चूक देखी गयी है। वैश्विक वित्‍तीय संकट के प्रतिसाद में 
2008-13 के दौरान एफआरबीएम अधिनियम को स्थगित 
कर दिया गया था और राजकोषीय सहारे ने कें द्र के सकल 
राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को बढ़ा दिया और इस अवधि के 
दौरान यह जीडीपी के औसतन 5.6 प्रतिशत पर पहंुच गया। 
2013-18 की अवधि के दौरान कें द्र का जीएफडी जीडीपी 
के प्रतिशत के रूप में औसतन 3.9 प्रतिशत रहा। जबकि 
एफआरबीएम अधिनियम में जीएफडी का लक्ष्‍य जीडीपी का 
3 प्रतिशत है। अब इसे 2020-21 तक के लिए आस्थगित 
कर दिया गया है। पीछे देखें तो कें द्र सरकार ने केवल एक 
बार वर्ष 2007-08 में इस लक्ष्‍य को प्राप्‍त किया था जबकि 
जीएफडी/जीडीपी अनुपात 2.5 प्रतिशत तक गिर गया था। 
कें द्र हो या फिर राज्‍य बढ़ता हुआ असंतुलन सामान्‍य सरकार 
के स्‍तर पर समेकन के प्रयासों को विपथित कर सकता 
है। जी-20 देशों के बीच भारत का सामान्‍य सरकार घाटा 
अत्‍यधिक ऊंचे स्‍तर पर बना हुआ है। 

राज्‍यों की बाजार उधारियों में वदृ्धि हुई है : बड़ी मात्रा 
में खर्च और घाटों के परिणामस्‍वरूप बाजार उधारियों में 
वदृ्धि हुई है जो राज्‍यों के स्‍तर पर राजकोषीय असंतुलन 
और बकाया देयताओ ंमें बढ़ोतरी दर्शाती है। भारतीय राज्‍य 
सरकारों की बाजार उधारियां जो उनके सकल राजकोषीय 
घाटों के वित्‍त पोषण का मुख्‍य स्रोत है, में हाल के वर्षों 
में तीव्र वदृ्धि हुई है जो कि कें द्र सरकार की दिनांकित 
बाजार उधारियों में आयी स्थिरता के विपरीत है। बाजार 
उधारियों के माध्‍यम से सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) 
को वित्तपोषित करना 1990 के पूर्व वित्‍तीयन का महज 
एक छोटा भाग था जो 2017-18 (बअ) में उल्‍लेखनीय रूप 
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से बढ़कर 74.9 प्रतिशत हो गया करे (चार्ट 1)। 

इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि मौजूदा 
राजकोषीय वर्ष में राज्‍य सरकारों की अनुमानित सकल और 
निवल बाजार उधारियां कें द्र सरकार की उधारियों के समान 
थीं। उज्‍जवला डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के तहत 
भी राज्‍य ऊर्जा प्रदाताओ ंकी देयताओं को अधिगहृीत करने 
के लिए भी राज्‍यों ने काफी उधार लिया। समग्र आधार पर 
राज्‍यों की सकल उधारियों के बढ़कर ₹5.5 लाख करोड़ या 
जीडीपी के 2.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है 
जबकि 2018-19 में निवल उधारियों के बढ़कर ₹4.2 लाख 
करोड़ या जीडीपी के 2.3 प्रतिशत तक पहंुचने की संभावना 
है। राज्‍यों ने अपने राजकोषीय घाटे के लगभग 91 प्रतिशत 
हिस्‍से को बाजार उधारियों के माध्‍यम से जुटाने का अनुमान 
लगाया है जबकि कें द्र सरकार द्वारा 66 प्रतिशत का वित्‍त 
पोषण इसके माध्‍यम से किया जाएगा। 2018-19 के दौरान 
राज्‍य सरकारों की सकल उधारियों में वर्ष-दर वर्ष आधार पर 
28.5 प्रतिशत का इज़ाफा होने की संभावना है। 

वित्‍तपोषण के मिश्रण में बदलाव हुआ है : राज्‍यों के 
वित्‍तपोषण के मिश्रण में हुए बदलाव ने भी बाजार उधारियों 
पर निर्भरता बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। 14वें वित्‍त 
आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में अधिकतर सभी राज्‍य 
राष्‍ट्रीय लघु बचत निधियों (एनएसएसएफ) से अलग हो गए 
हैं। इसके परिणामस्‍वरूप, हाल के वर्षों में राज्य सरकारों 
की बाजार उधारियों पर निर्भरता उल्‍लेखनीय रूप से बढ़ 

गई है। मोचनों में बढ़ोतरी से जीएफडी के 0.5 प्रतिशत 
तक उच्‍चतर बाजार उधारी हो रही है क्‍योंकि 2007-08 में 
वैश्विक वित्‍तीय संकट (जीएफसी) के झटकों से उबरने के 
लिए राज्‍यों को राजकोषीय सहारा प्रदान किया गया था, 
इसने भी उधारियों1 को बढ़ाने में अपना योगदान दिया (चार्ट 
2)। इसके चलत ेराज्‍यों की बाजार उधारियों में वदृ्धि की 
गति कें द्र से ज्‍यादा हो गयी, जो कि पिछले दो-एक वर्षों से 
कम या ज्‍यादा स्थिर ही रही है।

अधिक उधारियों का प्रभाव : लगभग ₹1.3 लाख करोड़ 
के मोचन दबाव को विचार में रखत ेहुए राजकोषीय वर्ष 19 
में सकल बाजार उधारियों के ₹6 लाख करोड़ से अधिक हो 
जाने की संभावना है जो कें द्र सरकार की राजकोषीय वर्ष के 
लिए ली जाने वाली उधारियों से कुछ ज्‍यादा है। बकाया राज्‍य 
विकास ऋणों (एसडीएल) में बाजार की भागीदारी 2008-09 
के 16.59 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 29.06 प्रतिशत 
हो गई है जबकि इसी अवधि के दौरान भारत सरकार की 
भागीदारी (सरकारी प्रतिभूतियां और खजाना-बिल) 83.41 
प्रतिशत से कम होकर 70.94 प्रतिशत हो गई है। यद्यपि, 
रिज़र्व बैंक ने कें द्र और राज्‍य सरकारों की बाजार उधारियों 
का प्रबंधन सफलता पूर्वक किया है तथापि, राज्‍यों की 
बाजार उधारियों पर बढ़ती हुई निर्भरता ने मांग और आपूर्ति 

1 2007-08 के दौरान राज्यों द्वारा लिया गया सकल उधार पिछले वर्ष लिय 
गये उधार के दोगुने से अधिक था क्योंकि केन्द्र द्वारा राज्यों को अतिरिक्त  
आवेदनों की मंजूरी प्रदान की गई थी ताकि 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय लघु 
बचत निधि (एनएसएसएफ) में हुयी कमी को पूरा किया जा सके।

चार्ट 1: बाजार उधारियों के जरिए जीएफडी का 
वित्तपोषण

चार्ट 2: बाजार उधारियों में वदृ्धि
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सारणी: भारत सरकार की प्रतिभूतियों की तदनुरूपी अवधि की तुलना में एसडीएल का सकल निर्गम और स्प्रैड

वर्ष
राज्यों की सकल

उधारियां
(` बिलियन में)

वर्ष-दर-वर्ष
वदृ्धि

(प्रतिशत)

भारत सरकार की
सकल उधारियां
(` बिलियन में)

वर्ष-दर-वर्ष
वदृ्धि

(प्रतिशत)

भारत सरकार की
तुलना में एसडीएल 
का और भारित स्प्रैड 

(बीपीएस)

वर्ष-दर-वर्ष
वदृ्धि

(प्रतिशत)

2014-15 2408.42 22 5920 5 38 49

2015-16 2945.60 22 5850 -1 50 32

2016-17 3819.79 30 5820 -1 60 20

2017-18 4191.00 10 5880 1 59 -2

दोनों पक्षों की ओर से चितंाओ ंको बढ़ा दिया है और इसे इस 
प्रकार प्रबंधित करने की आवश्‍यकता है कि ताकि प्रतिफलों 
पर किसी प्रकार के दषु्‍प्रभाव को न्‍यूनतम किया जा सके। 
मैं इनमें से कुछ चितंाओ ंपर प्रकाश डालंूगा।

	 i.	 प्रतिफलों का कठोर होना : कें द्र और राज्‍यों 
की बाजार उधारियों पर बढ़ती हुयी निर्भरता से 
सरकारी प्रतिभूति बाजार में सरकारी दस्‍तावजों 
की अत्‍यधिक आपूर्ति  हो गई है और इसस 
सरकारी प्रतिफल कठोर हुए हैं। इसकी परिणति 
एक श्रंखला में होती है, जिसमें बढ़ती हुई बाजार 
उधारियों के परिणामस्‍वरूप मोचन का दबाव 
बढ़ता है जो और अधिक उधारियां लेने को 
मजबूर करता है ताकि बकाया कर्ज और समेकित 
ब्‍याज के बोझ से निजात पायी जा सके। भारित 
औसत प्रतिफल 2016-17 में 7.48 प्रतिशत था 
जो 2017-18 में 7.60 प्रतिशत हो गया। कें द्रीय 
सरकार की प्रतिभूतियों के समान परिपक्‍वता की 
तुलना में एसडीएल का औसत अंतर 2014-15 
में 38 आधार अकं था जो 2017-18 में बढ़कर 
59 आधार अकं हो गया है जो राज्‍यों के लिए 
उधार की लागत में हुई बढ़ोतरी स्‍पष्‍ट रूप से 
दर्शाता है (सारणी)। चूंकि सरकारी प्रतिभूतियों 
और एसडीएल के लिय निवशकों का आधार 
लगभग एक जैसा ही है इसलिए एसडीएल की 
लगातार और बड़ी मात्रा में होने वाली आपूर्ति से 
कें द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के प्रतिफलों में भी 
कठोरता आ गयी है।

	 ii.	 कॉर्पोरेट बांड बाजार पर प्रभाव : भारतीय रिज़र्व 
बैंक और कैफरल के एक आतंरिक अध्‍ययन 
ने कॉर्पोरेट बांड प्रतिफलों पर एसडीएल अतंर 
के प्रभाव की जांच की है और यह देखा गया 
कि राज्‍य सरकारों के दस्‍तावजों पर बढ़त े हुये 
प्रतिफलों ने कॉर्पोरेट बांडों के स्प्रैड पर भी दबाव 
बनाया है। कें द्रीय सरकार का कर्ज जिस प्रकार 

बैंक क्रे डिट के लिए बाधा उत्‍पन्‍न (क्राउड आउट) 
कर देता है उसके विपरीत एसडीएल बांड बाजार 
में लागत बढ़ोतरी कर कॉर्पोरेट उधारियों के लिए 
बाधा उत्‍पन्‍न कर देता है। जीडीपी की तुलना में 
राज्य कर्ज के निर्गमों में होने वाली मात्र एक 
प्रतिशतता बिदं ुकी बढ़ोतरी ने वित्‍त वर्ष 2016 
में कार्पोरेट बांडों के निर्गमों की मात्रा में 11 
प्रतिशत की गिरावट उत्‍पन्‍न कर दी थी। लंबी 
परिपक्‍वता वाले और उच्‍च रेटिगं प्राप्‍त कॉर्पोरेट 
बांडों में बाजार से बाहर होने की प्रवतृ्ति कहीं 
अधिक होती है क्‍योंकि एसडीएल उनके संदर्भ में 
एक विकल्‍प उत्‍पन्‍न कर देता है। 

	 iii.	 वित्‍तीय बाजारों के अन्‍य हिस्‍सों में पड़ने वाला 
प्रभाव : बढ़ी हुई आपूर्ति और परिणामी प्रतिफलों 
की कठोरता का, विशषे रूप से 10 वर्षीय प्रतिभूति 
बेंचमार्क  के मामले में, वित्‍तीय बाजार के अन्‍य 
हिस्‍सों में ब्‍याज दरों पर प्रपातिक प्रभाव पड़ता है 
क्‍योंकि अन्‍य उत्‍पादों का मूल्यन जोखिम-मुक्‍त 
प्रतिफल वक्र पर आधारित होता है। इसका असर 
इनपुट लागतों के रूप में मुद्रास्‍फीति पर पड़ता 
है जिसस प्रतिफल स्तरों में और अधिक वदृ्धि हो 
जाती है परिणामतः एक दशु्‍चक्र का निर्माण हो 
जाता है। चूंकि अर्थव्‍यवस्‍था उच्‍चतर संवदृ्धि के 
पथ पर अग्रसरित है इसलिए आने वाले सालों में 
घरेलू निधीयन के लिए निजी क्षेत्र में उल्‍लेखनीय 
वदृ्धि होने की संभावना है अत: हितधारकों को न 
केवल स्‍वयं के ब्‍याज खर्च के प्रति संवेदनशील 
होना पड़ेगा वरन ्उन्‍हें वित्‍तीय क्षेत्र का भी ध्‍यान 
रखना होगा।

	 iv.	 बैंकों से घटती हुयी मांग: कें द्र और राज्‍यों की 
बड़ी उधारी आवश्‍यकताओ ंको देखत ेहुये सरकारी 
प्रतिभूतियों के लिए संस्‍थागत मांग का अनुमान 
लगाना अनिवार्य होता है। आबद्ध वित्‍तपोषण का 
उपयोग घट रहा है क्‍योंकि बैंक एसएलआर अपेक्षाओ ं
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में कमी लाने के लिय ग्‍लाइड पथ का अनुसरण 
कर रहे हैं। एक ऐसा बाज़ार जिस एसएलआर 
के रूप में अग्रक्रयता में कमी, परिपक्‍वता तक 
धारिता (एचटीएम) में कमी और बिक्री के लिए 
चिह्नित (एमटीएम) लेखांकन की अनिवार्यता की 
मांग करने वाले अतंरराष्‍ट्रीय वित्‍तीय रिपोर्टिंग 
मानकों को अपनाने की सभंावना का सामना 
करना पड़ रहा है, वहां सरकारी बांडों की मांग 
प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्‍त, वशै्विक 
वित्‍तीय सकंट (जीएफसी) के बाद अतंरराष्‍ट्रीय 
पूजंी मानकों ( बासेल III), जिनका भारत एक 
सक्रिय सदस्‍य है, ने उप-सरकारी उधारियों के 
सबंंध में उधार जोखिम भार लगाने का प्रस्‍ताव 
किया है। जब कभी भी ये स्‍वीकार किया जायेगा, 
इस गतिविधि द्वारा राज्‍य सरकार की उधारी 
लागत के प्रभावित होने की सभंावना है और बैंक 
की बहियों में एसडीएल को परिपक्‍वता पर प्रतिफल 
(वाईटीएम) की पेशकश के अलावा अन्‍य किसी 
उद्देश्‍य के लिए रखने का आकर्षण भी प्रभावित 
होगा। इसके अलावा, बासेल III पूजंी अपेक्षा अपने 
चलनिधि कवरेज अनपुात के तहत उच्‍च गणवत्‍ता 
वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्‍यूएलए) को भी 
परिभाषित करना चाहती है। मौजूदा विनियमनों 
के अनसुार, एसडीएल को चूकंि भारत सरकार की 
प्रतिभतूियों के समान ही माना जाता है इसलिए 
उन्‍हें भी एचक्‍यूएलए के स्‍तर 1 के एक भाग 
के रूप में शामिल किया जाता है क्‍योंकि उन्‍हें 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परोक्ष रूप से सरकारी 
गारंटी प्राप्‍त होती है और अपनी बाजार उधारियों 
के सदंर्भ में वे चकू मकु्त स्थिति दर्शाती हैं। 
भविष्‍य में इसमें परिवर्तन हो जाएगा, उस मामले 
में बैंक एसडीएल पर जोखिम भार लगाना प्रारंभ 
कर सकत ेहैं। राज्‍य सरकारों को इस परिस्थिति 
के लिए अपनी रणनीतियां बनानी होंगी।

	 v.	 एफपीआई की सीमित प्रतिभागिता : निवशक 
आधार बढ़ाने के उपाय के रूप में विदेशी पोर्टफोलिओ 
निवशकों को एसडीएल के प्रति आकर्षित करना 
आवश्‍यक होगा ताकि बढ़ी हुई उधारी अपेक्षाओ ं
को परूा किया जा सके। मध्‍यावधि फ्रे मवर्क  
(एमटीएफ) के अनुसार एफपीआई सीमाओ ं को 
चरणबद्ध रूप में बढ़ाना था ताकि वे मार्च 2018 
तक बकाया स्टॉक के 2 प्रतिशत तक पहंुच जाएं। 
तथापि, मार्च 2018 को समाप्‍त तिमाही के लिए 

एसडीएल हेत ुएफपीआई सीमा का उपयोग केवल 
12 प्रतिशत ही रहा और जनू 2018 को समाप्‍त 
तिमाही के लिए यह निर्धारित सीमा का केवल 10 
प्रतिशत ही रहा। पेशकश किए गए प्रतिफलों के 
बावजदू एसडीएल में एफपीआई का आकर्षण फीका 
रहा और दो बजटों के बीच राज्‍यों की वित्‍तीय 
स्थिति के सबंंध में सचूना का अभाव होना और 
राज्‍य सरकारों के परिचालनों में अपारदर्शिता को 
इसका मखु्‍य कारण बताया। इसलिए आवश्‍यक है 
कि पारदर्शिता बढ़ाकर और राज्‍य वित्‍त के सबंंध 
में उच्‍च गणुवत्‍ता वाले आकंड़े सार्वजनिक कर 
निवशकों तक पहंुच बनाई जाए। 

	 vi.	 बड़ा नकद शषे और नकारात्मक अग्रेषण: पिछले 
दो वर्षों में राज्‍यों द्वारा रखी गयी अधिशषे नकदी 
का विश्‍लेषण यह तथ्‍य दर्शाता है कि अधिशषे को 
मध्‍यवर्ती खज़ाना बिलों (आईटीबी) और खज़ाना 
बिलों की नीलामी (एटीबी) में निवशित करने के 
बावजदू राज्‍य बाजार से उधारियों का सहारा ले 
रहे हैं और इस प्रकार के निवशों का नकारात्‍मक 
प्रतिफल (कैरी) होता है। यदि कोई राज्‍य सरकार 
182 या 364 दिनों के बंधित खज़ाना बिलों में 
निवश कर रही है तो राज्‍यों के बाजार उधारी 
कार्यक्रम की समीक्षा की जानी आवश्‍यक है। इसके 
अलावा, राज्‍य सरकारों द्वारा सचंित बड़ी मात्रा 
में अधिशषे नकदी बाजार में चलनिधि की कमी 
उत्‍पन्‍न कर देती है और इस प्रकार यह बाजार में 
प्रचलित ब्‍याज दर पर दबाव बनाने में भी अपना 
योगदान देती है। इसलिए बड़ा नकद अधिशषे 
रखने वाले राज्‍यों के लिए यह आवश्‍यक है कि वे 
अपने अधिशषे नकदी शषे के अनुसार ही अपनी 
उधारियों को यकु्तिसगंत बनाएं। 2017-18 के 
दौरान, सात राज्‍यों ने वर्ष के लिय स्‍वीकृत राशि 
की 85 प्रतिशत से कम उधारी की जो इस तथ्‍य 
को दर्शाता है कि इन राज्‍यों को स्वीकृत राशि 
की तलुना में कमतर आवश्‍यकता थी। इन मदु्दों 
के समाधान के लिए राज्‍यों को एक ऐसी सवुिधा 
अपनानी होगी जो उनके अधिशषे पर लगातार 
निगरानी रख सके और उसे उनके बाजार उधारी 
कार्यक्रम के साथ सपंकृ्‍त कर सके। यदि आवश्‍यक 
हो तो इसके लिए बाहरी परामर्शदाताओ ंकी मदद 
भी ली जा सकती है। यह बाजार में बांडों के 
अतंर्वाह को कम करेगा, प्रतिफलों पर पड़ने वाले 
दबावों को घटाएगा और कें द्र तथा अन्‍य राज्‍यों 
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दोनों की उधार लागत पर सकारात्‍मक प्रभाव 
डालेगा। 

	 vii.	 बाजार का सकू्ष्‍म ढांचा और एसडीएल में 
चलनिधि: एसडीएल बाजार तुलनात्‍मक रूप से 
ठोस (अतरल) है, खास तौर पर जब इसकी तलुना 
कें द्र सरकार के बांडों से की जाती है। चलनिधि 
का प्रीमियम इसके अतंराल (स्‍प्रैड) में दिखाई देता 
है। द्वितीयक बाजार में एसडीएल की तरलता 
जो कुल जी-सेक द्वितीयक बाजार में इसकी 
हिस्‍सेदारी से परिलक्षित होती है, उल्‍लेखनीय रूप 
से कम रही है (5 प्रतिशत से कम)। तरलता की 
कमी के कई कारण हो सकत ेहैं जसेै कि विभिन्‍न 
एसडीएल का बकाया कम स्‍टॉक, बाजार सकू्ष्‍म 
ढांचा सबंंधी मदु्दे और बाजार निर्माताओ ंकी कमी। 
एसडीएल अधिकतर हमेशा नये निर्गमों के रूप 
में होत े हैं और इस कारण से बिखरे हुए होत े
हैं जिसस उनमें उस मखु्‍य तत्‍व की कमी होती 
है जिसस वे व्‍यापार मात्रा को प्राप्‍त कर सकें । 
2017-18 में कें द्र सरकार के कुल 159 निर्गमों में 
से 156 पुन: निर्गम थे जबकि राज्‍य सरकारों के 
411 निर्गमों में से 43 पुन: निर्गम थे। इसलिए 
राज्‍य सरकार की प्रतिभतूियों को पुन: निर्गत 
किए जाने की आवश्‍यकता है।

एसडीएल बाजार सकू्ष्‍म ढांचा भी शायद चलनिधि में 
कमी को आशंिक रूप से व्‍याख्‍यायित कर सकता है। मार्च 
2018 की स्थिति के अनसुार, आधे से अधिक एसडीएल 
का स्‍वामित्‍व बीमा कंपनियों (33.5 प्रतिशत) और भविष्‍य 
निधियों (18.1 प्रतिशत) के पास था जो कि बड़े निवशक हैं 
और वे बांडों को परिपक्‍वता तक धारित करत ेहैं। यहाँ तक 
कि जो बैंक एसडीएल में निवश करत ेहैं वे मलू्‍यन मानदंडों 
के कारण ट्रेडिगं से बचत ेहैं क्‍योंकि इसस बैंकों की बहियों 
में एसडीएल के मलू्‍य में इज़ाफे की सवुिधा प्राप्त होती है 
और परिपक्‍वता तक धारिता उन्‍हें बाजार जोखिमों से बचाने 
की पेशकश भी करती है। बैंकों का बांड पोर्टफोलिओ उनका 
मौजदूा बाजार मूल्‍यांकन दर्शाए यह सनुिश्चित करने के 
उद्देश्‍य से यह निर्णय लिया गया है कि एसडीएल का मलू्‍यन 
उनकी अवलोकित (ऑब्‍ज़र्वड्) कीमतों पर आधारित होना 
चाहिए। यह उपाय बैंकों को निष्क्रिय निवश करने से सभंवतः 
हतोत्‍साहित करेगा और एसडीएल की ट्रेडिगं मात्राओ ं में 
सधुार करेगा। बाजार द्विपक्षीय कोटेशन प्रदान कर सकने में 
सक्षम बाजार-निर्माताओ ंसे भी वचंित है, इसस भी चलनिधि 
प्रभावित होती है।

एसडीएल में जोखिम असमानता 
12वें वित्‍त आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार 

राजकोषीय वर्ष 06 से राज्‍य सरकार की उधारियों की 
मध्‍यस्‍थता से हट गई है। ऐसी आशा की गई थी कि बाजार 
उधारियों की मात्रा में बढ़ोतरी राज्‍यों के राजकोषीय स्‍वास्‍थ्‍य 
की संवीक्षा बढ़ाएगी और कमतर उधारी लागतों से बेहतर 
राजकोषीय प्रबंधन को प्रोत्‍साहित किया जा सकेगा।

तथापि, राज्‍य सरकारों के राजकोषीय निष्‍पादन में 
बड़ी भिन्नताओ ंके बावजद, किसी भी नीलामी में राज्यों 
द्वारा जारी एसडीएल के कट ऑफ प्रतिफल निकटवर्ती रूप 
से क्लस्टर में बने रहे। डटेा पर एक नज़र डालने से संकेत 
मिलता है कि अतंर-राज्य स्‍प्रैड में कोई महत्वपूर्ण अतंर नहीं 
रहा है, जो औसतन 5-7 बीपीएस के बीच रहता आया है। 
बेहतर राजकोषीय मानदंड वाले राज्यों ने यह विचार व्यक्त 
किया है कि बाजार राजकोषीय मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन के 
लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा है। 

राज्यों के बीच जोखिम असमानताओ ंसे संबंधित मुद्दे 
को नीतिगत ध्यान मिल रहा है, जैसा कि दो रिपोर्टों के 
अवलोकनों से देखा जा सकता है, नामत: आर्थिक सर्वेक्षण 
2016-17 और श्री एन के सिहं की अध्यक्षता में गठित 
एफआरबीएम समीक्षा समिति रिपोर्ट, 2017। 
	 i)	 आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में कहा गया है कि 

राज्‍य सरकार के वित्त के संबंध में वहृत्‍तर 
बाजार-आधारित अनुशासन गायब है, इसे राज्‍य 
सरकारों के बॉन्ड और उनके ऋण या घाटे की 
स्थिति के संबंध में स्‍प्रैड के बीच सह-संबंध की 
पूर्ण कमी के रूप में देखा जा सकता है। यह देखा 
गया कि स्‍प्रैड और राज्यों की ऋण-ग्रस्‍तता के 
बीच एक सपाट संबंध है, अत:, राज्यों को उनके 
कर्ज निष्‍पादन के लिए न तो पुरस्कृ त किया 
जाता है और न ही दंडित किया जाता है।

	 ii)	 जनवरी 2017 में प्रकाशित ‘जिम्मेदार संवदृ्धि: 
21 वीं शताब्दी के भारत के लिए कर्ज और 
राजकोषीय ढांचा’ नामक एफआरबीएम समीक्षा 
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एसडीएल 
उधार दरों को बाजार निर्धारित करने के बावजद, 
यह महसूस किया गया है कि राज्यों में जोखिम 
असमानता पर्याप्त रूप से उधारियों की लागत 
में दिखाई नहीं दे रही है। रिपोर्ट में कहा गया है 
कि अच्छे राजकोषीय निष्‍पादन वाले भली प्रकार 
प्रबंधित राज्‍यों ने व्यक्त किया है कि उन्हें अपने 
राजकोष के बेहतर प्रबंधन के लिए पर्याप्त रूप से 
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मुआवजा नहीं दिया गया है और अन्‍य राज्‍यों की 
तुलना में वित्तीय रूप से मजबूत राज्यों द्वारा 
क्रॉस सब्सिडी के कुछ घटकों का उपयोग किया 
जा रहा है जो कि वित्त निग्रह के समकक्ष है।’

इस विसंगति को दरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व 
बैंक ने कई उपाय किए हैं। उपायों में ए) 24 अक्टूबर, 
2017 से एसडीएल की साप्ताहिक नीलामी आयोजित करना 
ताकि निर्गमों की बंचिगं रोकी जा सके , बी) राज्‍य सरकारों 
द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए गए बफरों, 
भारतीय रिज़र्व बैंक से प्रत्येक राज्‍य सरकार द्वारा विभिन्न 
व्यवस्थाओ ं के तहत प्राप्त वित्तीय सुविधाओं के विवरण, 
बाजार उधारियों और एसडीएल के बकायों से संबंधित 
उच्च आवतृ्ति वाले डटेा का आरबीआई मासिक बुलेटिन में 
प्रकाशन ताकि एसडीएल बाजार को गहरा बनाने के लिए 
आवश्यक पारदर्शिता लायी जा सके। सी) समेकित सिकंिंग 
फंड (सीएसएफ) और गारंटी रिडमे्प्शन फंड (जीआरएफ) के 
संपार्श्विक के प्रति उधार लेने पर ब्याज दर को कम किया 
गया है ताकि इन बफरों को बढ़ाने के लिए राज्‍य सरकारों 
को प्रोत्साहित किया जा सके, यह निवशकों के लिए पुन: 
राहत देने वाला एक उपाय है। डी) राज्‍य सरकारें एसडीएल 
को सार्वजनिक रूप से दर्जा प्रदान कराने के लिए राज्‍य 
सरकारों को प्रोत्‍साहित करने के दृष्टिकोण से ‘दर्जा प्राप्‍त’ 
एसडीएल के संपार्श्विक के प्रति भारतीय रिज़र्व बैंक की रेपो 
सुविधा की लागत को पुन: युक्ति संगत बनाया गया है 
ताकि एसडीएल2 के संबंध में कम मार्जिन की व्‍यवस्‍था की 
जा सके। ई) बैंकों की बहियों में एसडीएल के उचित मूल्यन 
के लिए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्‍य सरकार 
द्वारा जारी प्रतिभूतियों का मूल्‍यांकन अब प्राथमिक या 
द्वितीयक नीलामी में अवलोकित कीमतों पर किया जाएगा। 
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कर्ज व्‍यवहार्यता संकेतकों 
में सुधार देखा गया है, फिर भी, एसडीएल का समुचित 
मूल्‍यन राज्यों की अतंर्निहित वित्तीय स्थितियों को प्रकट 
करेगा और इसमें राज्‍यों के राजकोषीय अनुशासन को करने 
की क्षमता होगी। ये सभी उपाय ऊपर शीर्ष से नीचे तक 
अपनायी जाने वाली पद्धति का हिस्‍सा हैं। अब समय आ 
गया है कि हम ऊर्ध्वगामी पद्धति का उपयोग करें जिसमें 
राज्‍य सरकारें स्‍वयं अग्र-सक्रिय उपाय करेंगी इसमें निवशक 
बठैकों के आयोजन द्वारा निवशकों का जुड़ाव बढ़ाना और 
स्थानीय तथा विदेशी निवशकों द्वारा निवश को बढ़ावा देना 
शामिल हो सकता है। 

भावी दिशा

सरकार के कर्ज प्रबंधक के रूप में, रिज़र्व बैंक को 
यह सनुिश्चित करना है कि अत्यधिक जोखिम से बचत े
हुये सरकार की वित्त-पोषण आवश्यकताओ ं को मध्यम/
दीर्घकालिक अवधि में कम लागत पर परूा किया जाए। 
हालांकि, बाजार उधारियों की मात्रा में वदृ्धि के कारण, कें द्र 
और राज्‍य सरकारों की बाजार उधारियों को समन्वित करत े
हुए कार्यनीति विकसित करना महत्वपूर्ण है।

	 i.	 नकदी प्रबंधन में आमलू-चलू परिवर्तन 

		  राज्‍य सरकारों को अपने नकदी प्रबंधन प्रथाओ ं
पर पुन: विचार करना होगा और नकदी प्रवाह 
की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए विशषेज्ञता 
विकसित करनी होगा और डटेा का उपयोग नकदी 
सतंलुन हेत ुपरू्वानमुान लगाने के लिए करना होगा 
ताकि वे अपने सबंंधित उधारी कार्यक्रमों समय-
निर्धारण कर सकें । 

	 ii.	 अतंर-राज्यीय ऋण देना उधार लेना

		  राज्‍य सरकारें परू्व में यह मांग करत ेरहे हैं, और 
यह सही भी है कि, उनके पास अधिशषे नकदी 
शषेों का निवश करने के लिए और अधिक विकल्‍प  
मौजदू हों। सभंवतः, नकदी अधिशषे वाली राज्‍य 
सरकारें बाजार से जडु़ी दर पर घाटे में मौजदू 
राज्‍यों को उधार दे सकती है। बेशक, इसके लिए 
बजट बनाने की आवश्यकता होगी। 

	 iii.	 कंसोलिडटेेड सिकंिंग फाइंड (सीएसएफ) / गारंटी 
रिडमे्प्शन फंड (जीआरएफ) में निवश की 
अनिवार्यता:

		  भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बनाए रखे गए 
सीएसएफ और जीआरएफ में निवश, वर्तमान 
में स्वैच्छिक है। इन रिजर्वों का उद्देश्य भविष्य 
में पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में राज्‍य 
सरकारों को एक कुशन प्रदान करना है। जो राज्य 
इन फंडों को बनाए रखत ेहैं, वे अपनी बकाया 
देनदारियों के सदंर्भ में निवश के विभिन्न स्तर 
धारण कर रहे हैं। राज्‍य सरकारों के लिए सीएसएफ 
और जीआरएफ निवश अनिवार्य बनाने में योग्यता 
है और उनकी बकाया देनदारियों के सदंर्भ में एक 
न्यूनतम सीमा निर्दिष्ट की जा सकती है जो 
निवशकों को और अधिक राहत प्रदान करेगी। 
राज्‍य सरकारों द्वारा इन फंडों को पर्याप्‍त स्‍तर 

2 दर्जाप्राप्त एसडीएल के लिय आरंभिक मार्जिन की अपेक्षा उभी परिपक्वता 
अवधि वाली अन्य एसडीएल की तुलना में 1.0 प्रतिशत कमतर रखी गयी है 
अर्थात ्यह 1.5 प्रतिशत से 5.0 प्रतिशत के दायरे में है।
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पर बनाए रखने और इन फंडों के तहत निधियों 
में बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करने के लिए रिज़र्व बैंक 
ने विशषे आहरण सवुिधा (एसडीएफ) के सबंंध में 
ब्‍याज दरों को कम करत ेहुए इसे रेपो दर से 200 
आधार अकं के स्‍थान पर 100 आधार अकं कर 
दिया है। 

	 iv.	 एक स्टैंडअलोन आधार पर रेटिगं एजेंसी द्वारा 
एसडीएल की रेटिगं

		  एसडीएल का कोई क्रे डिट जोखिम नहीं होता है, 
क्योंकि वे सपं्रभ ुसरकार हैं और सवंिधान के तहत 
उनके पास कर लगाने की शक्ति है। क्रे डिट जोखिम 
की यह अनुपस्थिति इस तथ्य से देखी जा सकती 
है कि बासेल III पूजंी नियमों के तहत वाणिज्यिक 
बैंकों द्वारा एसडीएल की धारिता पर लगाया गया 
जोखिम भार भारत सरकार के बॉन्ड के समान ही 
अपने सीआरएआर की गणना में शनू्य है। चकू 
की सभंावना का आकलन करने के लिए चकू का 
कोई इतिहास नहीं है। राज्य, भारतीय रिज़र्व बैंक 
के साथ बाजार उधारियों/देनदारियों के परिशोधन 
हेत ुएक कुशन प्रदान करने के लिए एक समेकित 
सिकंिंग फंड (सीएसएफ) भी बनाए रखत े है। 
सीएसएफ और जीआरएफ होने से राज्यों और 
निवशकों को राहत मिलती है कि एसडीएल भगुतान 
सभी परिस्थितियों में किया जाएगा। दसूरी ओर, 
जोखिम को इसकी सपूंर्णता में देखा जाना चाहिए। 
राज्‍य सरकार को निष्‍पादन मापने के लिए कर्ज 
व्‍यवहार्यता और राजकोषीय विवेकशीलता सकेंतकों 
को मापने वाला एक सचूकांक का उपयोग किया 
जा सकता है। राजकोषीय रूप से मजबतू राज्‍य 
सरकारें अनुमोदित स्टैंडअलोन रेटिगं एजेंसियों से 
ऐसे मानकों पर खदु को दर्जा प्रदान करने के लिए 
और उन्हें सार्वजनिक बनाने के लिए पहल कर 
सकती हैं। इसस उन्हें अपने बॉन्ड की नीलामी में 
बेहतर दरें मिल सकती हैं। ऐसा अभ्यास बेहतर 
प्रदर्शन करने के लिए राज्यों हेतु एक प्रोत्साहन 
के रूप में कार्य करेगा। एसडीएल के लिए राज्‍य 
सरकारों द्वारा सार्वजनिक रेटिगं को अपनाने के 
लिए प्रोत्साहित करने हेत,ु हाल ही में रिज़र्व बैंक 
ने निर्णय लिया है कि रेटेड एसडीएल के लिए 
एलएएफ के तहत प्रारंभिक मार्जिन आवश्यकता 
उसी परिपक्वता अवधि (बकेट) के लिए अन्य 
एसडीएल की तलुना में 1.0 प्रतिशत कम होगी। 

राज्‍य सरकारों की रेटिगं का सार्वजनिक खलुासा 
एसडीएल के मलू्य विभेदन में भी मदद कर 
सकता है।

	 v.	स दुृढ़ कैलेंडर 

		  जहां कें द्र सरकार हर छमाही (एचवाई) में प्रकाशित 
उधारी कैलेंडर का पालन करने के लिए जानी जाती 
है, वहीं, राज्‍य सरकारें अपने तिमाही कैलेंडरों 
का पालन नहीं करत ेहैं। इस तरह के विचलन 
बाजार को बाजार-उधारियों के सबंंध में अनमुान 
लगाने के लिए छोड़ देत े हैं। बाजार के साथ 
सपं्रेषणीयता और पूर्वानमेुयता उधारी कार्यक्रम की 
विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए महत्वपरू्ण है।

	 vi.	 कर्ज का समेकन 

		  एसडीएल का परिपक्वता पटैर्न इंगित करता है 
कि 2022-23 से मोचनों का दबाव बढ़ना शुरू 
हो जाएगा और 2026-27 तक यह जारी रहेगा। 
मोचन में उछाल आने से आवश्‍यक है ऋण का 
समेकन किया जाए। प्रत्येक राज्‍य सरकार को 
अपनी सबंंधित परिपक्वता प्रोफाइल और नकद 
प्रवाह के आधार पर पुनर्मूल्यांकन, बायबकै और 
स्विच की योजना बनानी होगी। यह मात्रा बनाने 
में मदद करेगा, द्वितीयक बाजार में व्यापार 
की सवुिधा प्रदान करेगा और प्रतिफल को कम 
करके राज्‍य सरकारों को लाभ प्रदान करेगा। इसके 
अतिरिक्त, यह मोचन दबाव को भी मिटाएगा और 
प्रतिभतूियों की अविशिष्ट परिपक्वता बढ़ाएगा। 
रिज़र्व बैंक के प्रयासों के कारण, कई राज्यों ने 
एसडीएल को फिर से निर्गत करना शरुू कर 
दिया है। हम कर्ज खरीद-वापसी पर भी राज्यों के 
साथ काम कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को आगे 
बढ़ाएंगे।

	 vii.	 जानकारी का बेहतर और समय पर खुलासा

		  एफआरबीएम विधानों ने बजट रिपोर्टिंग में काफी 
सधुार किया है, राज्यों के कर्ज और राजकोषीय 
डटेा आसानी से उपलब्ध नहीं है। पारदर्शिता में 
सधुार लाने और निवशकों को जानकारी-युक्‍त 
निवश सबंंधी निर्णयों को लेने में मदद के साथ 
ही सार्वजनिक क्षेत्र में (डोमेन) राज्य वित्त पर 
उच्च आवतृ्ति डटेा प्रदान करने की आवश्यकता 
है। उप-राष्ट्रीय वित्तीय खातों की एक स्वततं्र 
लेखापरीक्षा, प्रमुख राजकोषीय डटेा का आवधिक 
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रूप से सार्वजनिक प्रकटीकरण, छिपी देनदारियों 
को उजागर करना और बजट में बजट से इतर 
देनदारियों को शामिल करना पारदर्शिता में निहित 
है।

निष्कर्ष

विकास और सुधार एक सतत प्रक्रिया है। नई सहस्राब्दी 
के दौरान, राज्‍य सरकारों ने वित्तीय और ऋण प्रबंधन में 
सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी राज्‍य सरकारों 
ने राजकोषीय समेकन पथ को शामिल करने वाले अपने 
वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनों को अधिनियमित किया 
है। अत:, राजकोषीय समझदारी के लिए एक संस्थागत 
वचनबद्धता मौजूद है। पारंपरिक कर्ज स्थिरता संकेतक एक 
मजबूती बनाए हुए हैं। राज्यों के सार्वजनिक कर्ज के कारण 
कोई महत्वपूर्ण प्रणालीगत जोखिम नहीं हो सकता है। 
हालांकि, हाल के दिनों में राजकोषीय चूक के कुछ संकेत 
हैं। कम तरलता और उथले निवशक आधार वाले राज्यों 
के बढ़त े हुए घाटे और उधार के समष्टि-आर्थिक प्रभाव 

मौजूद हैं। इसलिए, सभी हितधारकों को ऊपर की गई 
चर्चा के अनुसार उपाय करना महत्वपूर्ण है। मैं बाजार 
प्रतिभागियों से सूचित निवश निर्णय लेने के लिए भारतीय 
रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित एसडीएल डटेा का उपयोग करने 
और एसडीएल में एफपीआई समेत अन्य निवशकों की 
भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह करता हंू। नागरिकों 
का आर्थिक और सामाजिक कल्याण राज्यों द्वारा प्रभावी 
वित्तीय और कर्ज प्रबंधन पर निर्भर है। उभरत े जोखिमों 
का ख्याल रखत ेहुये मजबूत एसडीएल बाजारों का निर्माण 
और राज्यों में कर्ज प्रबंधन प्रणालियों दोनों में वदृ्धि करना 
अनिवार्य और जरूरी है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 
रिज़र्व बैंक राज्‍य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से काम कर 
रहा है। मैं बाजार प्रतिभागियों से भी इस प्रयास में सक्रिय 
भूमिका निभाने का आग्रह करता हंू।

धन्यवाद।
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	 मैं, यह बात और स्‍पष्‍टता के साथ कहना चाहंूगा। 
स्‍लोआन में मेरी कक्षाओ ंमें हम सामाजिक भलाई तथा 
मापन संबंधी अपनी समस्‍याओं से जुड़े मुद्दों के पहलुओं पर 
विचार-विमर्श करने के लिए प्रणाली (फ्रे मवर्क ) का उपयोग 
करत ेहैं। इस प्रणाली को हम पीआरओएमआईएस (प्रॉमिस) 
कहत ेहैं। इसमें प्रॉमिस से तात्‍पर्य यह होता है – व्‍यक्तिगत 
(पी), संबंध (आर), संगठन (ओ), बाजार (एम), संस्‍थान 
(आई), सामाजिक एवं राजनीतिक (एस) एवं पर्यावरण (ई)। 
जब आप इनके बारे में विचार करत ेहैं तो पाएंगे कि किसी 
भी समाज में भलाई का आकलन करने के वक्‍त ये सभी 
आयाम महत्‍वपूर्ण होत ेहैं। हम किसी को भी भूलकर यह 
बहाना नहीं कर सकत ेकि सब कुछ ठीक है। 

	 हम किसी विशिष्‍ट प हलू को व हनीय बनाने व ाले 
सिद्धांतों को समझने के फ्रे मवर्क  का प्रयोग करत ेहैं, यह 
इसके अनुप्रयोगों में से एक है। उदाहरण के लिए, प्रदषूण 
के संदर्भ में हम प्रणाली में डाले गए प्रदषूण के उससे हटाए 
जा सकने वाले प्रदषूण की तुलना में कम होने की स्थिति 
को पसंद करेंगे। दसूरा महत्‍वपूर्ण अनुप्रयोग मापन विधि की 
गुणवत्‍ता को विशषेरूप से दर्शाना है। 

	 मैं अपनी बात द्वितीय सुरेश  तेंदलुकर स्‍ मृति 
व्‍याख्‍यानमाला के अतंर्गत भाषण दने हेतु आमंत्रित किए 
जाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति आभार प्रदर्शन 
के साथ प्रारंभ करना चाहंूगा। प्रोफेसर तेंदलुकर भारत में 
सर्वाधिक प्रभावशाली नीति निर्माताओ ंमें से थे। उनके द्वारा 
किए गए अनेक कार्यों में से एक यह था कि उन्‍होंने भारतीय 
राष्‍ट्रीय सांख्यिकी आयोग के प्रमुख के रूप में कार्य किया। 
राष्‍ट्रीय सांख्यिकीय प्राधिकारियों द्वारा आकंड़े एकत्र करने 
के मार्ग में आ रही परेशानियों को कम करना इस तरह के 
आयोग के लक्ष्‍यों में से एक था। इसलिए यह उपयुक्‍त होगा 
कि मैं इस संपूर्ण व्‍याख्‍यान के दौरान मापन और आकंड़े 
एकत्र करने के बारे में ही बात करूं । जिन लोगों ने यह सोचा 
हो कि मैं इस विषय पर बात करने वाला हंू कि अमेरिका में 
और अमेरिकी ब्‍याज दर के बारे में क्‍या होने जा रहा है, तो 
यह बात कहीं और की जा रही होगी। यहां पर हम लोगों में 
से उन लोगों के एकदम नीरस और अत्‍यधिक उकताने वाले 
जीवन के बारे में बात की जाएगी जो आकंड़े एकत्र करने 
के लिए समर्पित हैं। इस प्रसिद्ध व्‍याख्‍यान माला में भाषण 
देना मेरे लिए बहुत सम्‍मान की बात है। आपका आमंत्रण 
मैंने विनम्रता पर्वक स्‍वीकार किया है। 

	 इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक में आने का यह मेरे 
लिए तीसरा अवसर है, किंतु पहली बार है जब क्रिकेट का 
विश्‍व कप नहीं दखा जा रहा है और मैं इस बात से थोड़ा 
दखुी हंू। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि 2023 
में, जब क्रिकेट विश्‍व कप सचमुच खेला जाएगा, मैं यहां 
आऊं। और हां, इस बारे में कोई बहाना नहीं चलेगा। 

	 अब, मैं मुझ े अनुसंधानकर्ता  के रूप  में प रिभाषित 
करने वाली विशषेताओ ंमें से एक को मान्‍यता प्रदान करत े
हुए शुरुआत करना चाहंूगा। मुझ पर मापन का जुनून सवार 
है। मैंने अपनी जिंदगी के विगत 17 वर्ष मापन के बारे में 
विचार करत ेहुए गुजारे हैं। क्‍यों ? प्राथमिक रूप से इसका 
कारण यह है कि मैं यह महसूस करता हंू कि हम यह कार्य 
बहुत खराब ढंग से करत ेहैं।

बिग डाटा और मापन :  
महंगाई से विभेद तक*

रॉबर्टो रिगोबॉन
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	 जसैा कि मैंने पहले कहा, मेरा मानना है कि मापन 
के संबंध में हम बहुत भयानक कार्य करत ेहैं। उदाहरण के 
लिए, हम संबंधों की गुणवत्‍ता की माप नहीं करत ेहैं। ऐसा 
अधिकांशत: उनके टट जाने पर। हम अपनी श्रम शक्ति 
(अथवा उनके मनोबल) के संतुष्टि स्‍तर की माप नहीं करत े
हैं, अधिकांशत: उनके निराश होने या काम छोड़ने पर अथवा 
उनके श्रम अदालतों में शिकायतें दर्ज कराने की स्थिति में 
होता है। हम इसकी माप नहीं करत ेहैं हमारा समाज कितना 
निराश है, उनके विद्रोह करने पर ही इसका पता चलता है। 
हम किसी विशिष्‍ट झील पर पड़ने वाले प्रभाव की माप नहीं 
करत ेहैं, अधिकांशत: झील को खो दने पर। हम ड्रग्‍स की 
खपत की माप नहीं करत ेहैं, हम सिर्फ  ड्रग्‍स की अधिक 
खुरांक से परेशानी झले रहे लोगों की गणना करत ेहै। बेशक, 
आर्थिक परिणामों की गणना उनमें से है जिनकी माप हम 
बेहतरीन ढंग से करत ेहैं, किंतु जसेै ही हम विशुद्ध रूप 
से बाजार के परिणामों से इतर जात ेहैं, माप की गुणवत्‍ता 
खराब होती जाती है।
	 मेरा मानना है कि  ‘’खराब’’ माप की पाँच विशषेताएं 
होती हैं : हम मापन विलबं से, विषम बारंबारता पर करत े
हैं। तकरीबन हमेशा हम पराकाष्‍ठा की स्थिति के व्‍यवहार पर 
ध्‍यान कें द्रित करत ेहैं जिसमें हमारा आकलन अपनी मान्‍यता 
पर आधारित होता है, और गलत सांख्यिकी दिमाग पर हावी 
होती है। इसलिए, मैं मानता हंू कि अगर हम सही निर्णय लत े
हैं तो यह अधिकांशत: चमत्‍कार ही होता है – यह इस बात का 
प्रमाण है कि कोई दवीय शक्ति हमारा सरंक्षण कर रही है।
	 उदाहरणार्थ, नारी सशक्तिकरण की माप  हम कैसे 
करत ेहैं ? हम नारियों की संख्‍या गिनत ेहैं या यौन उत्‍पीड़न 
के मामलों की संख्‍या की गणना करत ेहैं। पहला, दर्ज किए 
गए ‘’यौन उत्‍पीड़न के मामले’’? लंबे समय से यही परिभाषा 
है। दसूरा, उनकी गणना अदालत के मामले के सार्वजनिक 
हो जाने के बाद (यदाकदा) करना। तीसरा, यौन उत्‍पीड़न 
शत्रुतापूर्ण माहौल के पराकाष्‍ठापर्ण सिथति होती है। चौथा, 
हम सिर्फ  उन मामलों पर ध्‍यान दत ेहैं, जो सुर्खियां बनत े
हैं – क्‍या आपने महाविद्यालयों के उन मामलों के बारे में 
सुना है जो 2015 में अनियंत्रित संख्‍या में थे ? क्‍या आपने 
हाल ही में किसी मामले के बारे में सुना है ? 2018 का 
कोई भी मामला मेरे ध्‍यान में नहीं है। क्‍या इसका मतलब 
यह है कि अब कोई समस्‍या है ही नहीं अथवा बात यह है 
कि समाचार पत्रों का रुख हॉलीवुड के अनतैिक आचरणों 
की तरफ हो गया है ? अतंत:, सिर्फ  अदालती मामलों पर 
ध्‍यान कें द्रित करने से हम यह सुनिश्चित करने वाले हैं कि 
अपेक्षाकृत कम मामले घटित हों, किंतु अधिकांश नारियों को 
जिस शत्रुतापूर्ण माहौल में जीवन यापन करना पड़ता है उसे 
परिवर्तित करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे।
	 मेरा अनुसंधान यह समझने की कोशिश है कि मापन 
की समस्‍या को प्रॉमिस के सभी पहलुओं को ध्‍यान में रखत े

हुए कैसे कम करें। यह एक व्‍यापक एंव अस्‍पष्‍ट कार्य है, 
और संभवत: जीवन काल में यह समाप्‍त भी नहीं होगा। 
यहां पर, मैं कम से कम उन बातों का प्रदर्शन करना चाहंूगा 
जो हम कर सकत ेहैं।
संबद्ध का अपूर्ण मापन 
मैं उन सि द्धांतों को  स्‍पष्‍ट करत े हुए श ुरुआत करना 
चाहंूगा जिनकी हम मसैाचुएट्स इंस्‍टीट्यूट ऑफ टक्‍नोलॉजी 
(एमआईटी) में मापन के लिए तलाश  कर रहे हैं – मैं 
इन्‍हें ‘आधुनिक मापन’ की आधारशिला (पिल्‍लर) कहता हंू। 
पहली बात कि आकंड़ों के संग्रह के बारे में दो मार्गदर्शक 
सिद्धांत हैं : प्रथम सिद्धांत यह है कि यथा समय सूचक 
तयैार करने के लिए हमें निरंतर मापन की जरूरत होती है। 
दसूरा, आकंड़ा संग्रह अनुचित हस्‍तक्षेप रहित, या कम से 
कम यथासंभव अनुचित हस्‍तक्षेप रहित होना चाहिए। इसका 
तात्‍पर्य यह है कि आकंड़ों का संग्रह इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में होने 
की बहुत संभावना है। आकंड़ों के संग्रह का यह एक मात्र 
रूप है जिसमें हम न्‍यूनतम हस्‍तक्षेप के साथ तजेी से आकंड़े 
एकत्र कर सकत ेहैं। अगले दो सिद्धांतों का संबंध सूचकों 
के प्रसार से है : पहला, कार्यप्रणालियां खुले स्रोत के रूप 
में होनी चाहिए, और माप किए जाने वाले व्‍यक्तियों, फर्मों 
तथा समुदायों को इसमें होने वाली गड़बडि़यों या इस संबंध 
में अपील करने की स्‍पष्‍ट और खुली प्रक्रिया उपलब्‍ध होनी 
चाहिए। दसूरा, आकंड़े जारी करने में निजता के संरक्षण की 
जरूरत होती है। चूंकि अभी हमारी सांख्यिकी काफी विलंब 
से तयैार की जाती है हमें यदाकदा ही महसूस होता है कि 
आकंड़ों का समेकन निजता के संरक्षण के लिए पर्याप्‍त है। 
हालांकि, जसेै ही आकंड़े लगभग वास्‍तविक समय पर जारी 
किया जाने लगेगा, निजता संरक्षण के लिए समेकन पर्याप्‍त 
नहीं होगा। निजता संरक्षण के लिए अन्‍य बेहतर प्रक्रियाओं 
को अपनाया जाना होगा। ये चार सिद्धांत हमें आधुनिक 
मापन की अतंिम विशषेता की ओर ल जात ेहैं, जो यह है 
कि अपनी संरचना के अनुसार व अपूर्ण ही रहने वाले हैं। 
	 मैं परेशान नहीं हंू। मैं सचमुच यह मानता हंू कि किसी 
संबद्ध की अपूर्णता के साथ माप करना असंबद्ध की पर्णता 
के साथ माप करत ेरहने से बेहतर है। 
	 माप के इस नए सिद्धांत को सा‍कार रूप दने के क्रम 
में हमें आकंड़ों के नए स्रोतों की और संभवत: नई प्रक्रियाओं 
की ज रूरत है। बॉब ग्रो व्‍स  (अमेरिकी ज नगणना के प ूर्व 
प्रमुख) के अनुसार आकंड़ों के दो व्‍यापक स्रोत होत ेहैं : 
इरादे के अनुसार बनाए गए (डिजाइन्‍ड) आकंड़े और मूलभूत 
(ऑर्गेनिक) आकंड़े। इनमें से दसूरे को अधिकांश लोग ‘बिग 
डाटा’ कहत ेहैं। इसलिए मेरा विचार है कि पहले वाले को 
स्‍माल डाटा कहा जाना चाहिए।
	 इरादे के अनुसार बनाए गए (डिजाइन्‍ड) आकंड़े व  
आकंड़े होत ेहैं जो सर्वेक्षणों और प्रशासनिक रिकॉर्डों से लिए 
जात ेहैं। सर्वेक्षणों का कोई उद्देश्‍य होता है या उसके प्रश्‍न 
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होत ेहैं, और प्रश्‍नावली इस प्रकार तैयार की जाती है कि इन 
प्रश्‍नों के उत्‍तर से आकंड़े जुटाए जात ेहैं। इस परिप्रेक्ष्‍य में, 
प्रशासनिक रिकॉर्ड सर्वेक्षण का एक रूप होत ेहैं। जनगणना 
एक सर्वेक्षण है, वित्‍तीय विवरण सर्वेक्षण होत ेहैं, कर प्रपत्र 
सर्वेक्षण होत ेहैं, इत्‍यादि। उन सभी के अलग-अलग उद्देश्‍य 
होत ेहैं, जो क्रमश: इस प्रकार हैं : दश में व्‍यक्तियों की 
संख्‍या  की गणना करना, फर्मों  की वित्‍तीय स्थि ति  की 
तुलना करना और उसे समझना, तथा किसी व्‍यक्ति या 
फर्म की कर दयता समझना। हम व्‍यक्तियों और फर्मों को 
एक विशिष्‍ट तरीके से जानकारी भरने को कहत ेहैं, और 
तब राष्‍ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जानकारी तयैार करता है, 
जिसे दश में साझा किया जाता है। अतंत:, इरादे के अनुसार 
बनाए गए (डिजाइन्‍ड) आकंड़े  के निम्‍न लिखित लाभ होत े
हैं – ये प्रतिनिधि आकंड़े होत ेहैं, छोट प्रतिदर्श चयन की 
समस्‍याएं होती हैं, इन्‍हें बेहतर ढंग से समझा जाता है, और 
इसलिए यह स्‍पष्‍ट होता है कि इनमें सुधार कैसे करें। इसकी 
बारंबारता नहीं होने के कारण इसमें निजता के संरक्षण की 
प्रवृत्ति होती है। दसूरी ओर, नुकसानपूर्ण स्थिति यह होती है 
कि आकंड़ों का संकलन महंगा पड़ता है और यह कि सर्वेक्षण 
बहुत अधिक अनुचित हस्‍तक्षेपकारी होत ेहैं – हस्‍तक्षेप इतना 
अधिक होता है कि हाल के दशकों में जवाब दने की दर घट 
रही है और लोग इन सर्वेक्षणों को इस कदर बोझ मानने लगे 
हैं कि आवश्‍यक नहीं है व सच्‍चाई पूर्वक जवाब द रहे हों। 
जनगणना में अभी-अभी शामिल किया गया नागरिकता से 
जुड़ा प्रश्‍न इसका एक उदाहरण है। वाणिज्‍य विभाग से एक 
चूक हुई और उसके अनुपात में हमें 2020 की जनगणना 
में अधिक संख्‍या में बुरे जवाबों का सामना करना पड़ेगा। 
समय और प्रयासों का यह कैसा अपव्‍यय है ?

	 मूलभूत (ऑर्गेनिक) आकंड़े व आकंड़े होत ेहैं जो लोगों 
को इस बात का भान कराए बिना तयैार किए जात ेहैं कि 
वे सर्वेक्षण का हिस्‍सा हैं। इनका संबंध निम्‍नलिखित से हो 
सकता है - आपके फोन में जीपीएस, वब में आपकी सर्च, 
आपके नेटवर्क  में दोस्‍त इत्‍यादि। प्रत्‍येक बार, जब भी कोई 
व्‍यक्ति इनमें से किसी माध्‍यम से कार्य करता है, वह व्‍यक्ति 
स्‍वयं के बारे में जानकारी उपलब्‍ध कराता है। उदाहरण के 
लिए, ऐसा यदा कदा ही होता है कि लोग विकिपीडिया में 
ऐसे ही कोई प्रश्‍न पूछत ेहों। आमतौर पर लोगों की रुचि 
जवाब में होती है। इसका मतलब यह है कि विकिपीडिया 
में की जाने वाली प्रत्‍येक सर्च, सर्च करने वाले व्‍यक्ति के 
बारे में विकिपीडिया कुछ बता दता है। उनके व्‍यक्तित्‍व के 
किसी छोट पहलू के बारे में कुछ जानकारी दता है। जब आप 
किसी मूवी की पूरी दखत ेहैं, तो नेटफ्लिक्‍स जान जाता है 
कि आप या आपके घर में कोई उस तरह की मूवी में रुचि 
रखत ेहैं। पुन:, आपके रुझानों के बारे में छोटी किंतु उपयुक्‍त 
जानकारी के बारे में पता चलता है। 

	 दसूरे शब्‍दों में, जसैा कि सैंडी पेंटलैंड कहत ेहैं, इन 
संपर्कों के साथ हम अपनी पसंद के बारे में अवशषे छोड़त े
जात ेहैं। इस प्रकार से, अवशषेों को एकत्र करत े हुए हम 
व्‍यक्ति के बारे में जानकारी जुटा सकत ेहैं। अतं में उस 
व्‍यक्ति  के बारे में थोड़ी  बातें ज ान सकत े हैं। यह एक 
सर्वेक्षण की तरह है, किंतु व्‍यक्ति को यह पता नहीं चलता 
की उस पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ! 

	 वस्‍तुत:, मूलभूत (ऑर्गेनिक) आकंड़े  का सबसे बड़ा 
लाभ यह है कि व  गैर-बाधाकारी हैं और आकंड़े  तयैार 
करने के संबंध में व्‍यक्ति की सच्‍चाई बयां होती है। हम 

सर्वेक्षण
इरादे के अनुसार बनाए  

गए (डिजाइन्‍ड)

आकंड़े

समग्र

सार्वजनिक
प्रशासनिक

व्‍यावहारिक

आकांक्षापूर्ण
मूलभूत (ऑर्गेनिक)

निजी
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अपने जीपीएस से या गूगल  से झूठ नहीं बोलत े हैं, या 
नेटफ्लिक्‍स से गड़बड़ी की कोशिश नहीं करत ेहैं। हम अपने 
जीवन से संबंधित सच्‍चे अवशषे छोड़ जात ेहैं। आकंड़ों के 
सभी स्रोतों के मामले में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के 
लिए, फेसबुक में लोग अपनी पहचान नहीं दर्शात ेहैं, बल्कि  
यह द र्शात े हैं कि व  कैसे होना चाहेंगे। फि र भी, यह 
व्‍यक्ति की महत्‍वाकांक्षाओं के बारे में जानकारी तो दता है,  
किंतु यह नहीं पता चलता कि व क्‍या हैं। अत:, सत्‍यता 
में अतंर होता है जो उनकी आकांक्षाओ ंकी तीव्रता बनाम 
आकंड़ों के स्रोत में बदलाव करने के अनुसार बदलती रहती 
है। हालांकि, मूलभूत आकंड़े  की मुख्‍य  समस्‍या  उनके 
प्रतिनिधि होने और प्रतिदर्श चयन से संबंधित है। वब पजों में  
सभी लोग बराबर से सहभाग नहीं दत ेहैं। इसका अर्थ यह 
होता है कि आकंड़ों के अनुमानों और नि ष्‍कर्ष नि कालना 
मुश्किल होता है। इसके अलावा, अनुमानों के भेदभावपूर्ण 
होने की संभावना है तथा ये मॉडल अस्थिर एवं अनिश्चित 
होंगे।
	 मेरा मानना है कि परिमाण, वग एवं विविधता अपने 
आप में अप्रासंगिक होत ेहैं, इसे नोट किया जाए। व तभी 
सार्थक होत ेहैं जब किसी प्रासंगिक प्रश्‍न का उत्‍तर ढंूढ़ने के 
लिए उनका प्रयोग किया जा सके। दसूरे शब्‍दों में, आकंड़ों के 
आकार से अनुमान की त्रुटि कम हो जाती है, किंतु अभिनत 
त्रुटि को कम नहीं किया जा सकता। अत:, अनुसंधानकर्ता 
गलत बातों का अधिक सटीकतापूर्वक अनुमान करत ेरहत े
हैं। पन:, प्रतिनिधिक होने अथवा प्रतिदर्श चयन की कमी 
की समस्‍या आदर्श अनिश्चितता को प्रथम श्रेणी का मुद्दा 
बना द ती है। इसलिए, ‘’बिग डाटा’’ – या मूलभूत डाटा 
जसैा कि मैं इसे कहना पसंद करता हंू, के संबंध में कार्य 
करना सिर्फ  सटीकता की समस्‍या को सुलझाता है। गलत 
विवरण, आदर्श अनिश्चितता, और आदर्श अस्थिरता के 
कारण पूर्वाग्रह और अधिक बढ़ जाता है।
	 दो नि ष्‍कर्ष  : प हला, किसी भी प्रकार का आकंड़ा  
पूर्ण  नहीं होता है, इसलिए मैं मानता हंू कि भविष्‍य में  
आकंड़ा  संग्रह की कार्यप्रणाली एक संकर उपागम को 
अपरिहार्य बनाती है। हमें डिजाइन किए हुए आकंड़ों को लत े
हुए इसे ऑर्गेनिक आकंड़ों से एकीकार करने की जरूरत है, 
ताकि स्‍माल डाटा के साथ बिग डाटा में बेहतरी लाई जा 
सके। दसूरे शब्‍दों में, बिग डाटा से उत्‍पन्‍न पूर्वाग्रह को दरू 
करने के लिए स्‍माल डाटा का प्रयोग करें। दसूरा, जसैा कि 
मैंने पहले कहा, किसी संबद्ध बात की अपूर्णतापूर्वक माप 
करना किसी असंबद्ध बात की प ूर्ण  माप करने से कहीं 
बेहतर है। 
	 मैं इस चर्चा  में ऐसे तीन उदाहरण प्रस्‍तुत करूं गा 
जो इस संबंध में होंगे कि हम मापन को कैसे बेहतर बना 
सकत ेहैं, और ऐसा करने के लिए हम आकंड़ों के स्रोतों को 
एकाकार कर रहे हैं।

बिलियन मूल्‍यों की परियोजना
	 बिलियन मलू्‍य  की प रियोजना का उद्देश्‍य  महंगाई  
की व कल्पिक माप  की गणना करना है। द निक महंगाई 
दरों की गणना करने के लिए हम इंटरनेट से प्राप्‍त मलू्‍य 
के आकंड़ों का प्रयोग करत ेहैं। ‘वेबस्‍क्रेपि गं’ नामक प्रक्रिया 
का इस्‍तेमाल करना हमने 14 वर्ष पहले प्रारंभ किया था। 
सामान्‍य शब्‍दों में, वबस्‍क्रेपि गं का उद्देश्‍य मानक वब पज 
में दर्शाई गई जानकारी को लत ेहुए उसे डाटाबेस के रूप में 
व्‍यवस्थित करना है। कृप या जईपी में हमारे लख (अलबर्टो 
कैवाल्‍लो के साथ) का अवलोकन करें, जिसमें हमने सचूकांकों 
के तयैार किए जाने के विवरण का उल्‍लेख किया है।

	 हम लोगों ने खाद्य स्‍फीति पर कार्य 2006 में प्रारंभ 
किया। आज की स्थिति में वब पर बहुत से क्षेत्रों का बहुत 
बढि़या प्रतिनिधित्‍व है और हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक 
विस्‍तार हुआ है। वस्‍तुत:, 2016 में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स 
द्वारा जिन 26 दशों में यह सर्वेक्षण किया जा रहा था, 
उन्‍होंने ऑनलाइन खरीद पर दिलचस्‍पी दिखाई है। परिमाण 
की दृष्टि से आज की स्थिति में इसकी दखल 10 वर्ष पूर्व 
की हमारी स्थिति के तुल्‍य है। नीचे दी गई तालिका में सभी 
देशों में प्राप्‍त उत्‍तरों का सारांश प्रस्‍तुत किया गया है, और 
प्रश्‍न यह है कि व खरीद किस जगह पर करना पसंद करेंगे। 
मैंने इस जानकारी के ढंग को बहुत रोचक पाया। उनके पास 
जानकारी दश वार उपलब्‍ध है।

	 जानकारी की गणना हेतु हमें दो प्रकार की सूचना की 
आवश्‍यकता होती है : मूल्‍य और बास्‍केट । बास्‍केट  उन भारों 
(वेट्स) का संग्रह है जो दश के उपभोग समूहों (बंडल) का 
प्रतिनिधित्‍व करने के मन्‍तव्‍य के साथ तयैार किया जाता 

ऑनलाइन इन-स्‍टोर

60% पुस्‍तकें , संगीत, फिल्‍में एवं वीडियो गेम 28%

39% खिलौने 37%

43% उपभोग की इलेक्‍ट्रॉनिक वस्‍तुएं एवं कंप्‍यूटर 51%

36% खेल-कूद के उपकरण/आउटडोर 44%

37% स्‍वास्‍थ्‍य एवं सौंदर्य (प्रसाधन सामग्री) 47%

40% पहनने के कपड़े एवं फुटवियर 51%

32% आभूषण/घडि़यां 49%

33% हाउसहोल्‍ड उपकरण 56%

30% डीआईवाई/भवन सुधार 52%

30% फर्नीचर एवं घरेलू सामग्री 59%

23% किराने का सामान 70%

ऑनलाइन बनाम इन-स्‍टोर खरीद को प्राथमिकता
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है। सांख्यिकी कार्यालय भारों का एकत्रण उपभोक्‍ता सर्वेक्षणों 
के माध्‍यम से करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके 
कि टमाटरों, प्‍याजों, आवास, शिक्षा, आईफोनों पर कितना 
व्‍यय किया जाता है। उनके यह समझने के बाद कि उन 
मूल्‍यों को भार किस तरह से प्रदान किया जाना चाहिए, व 
प्रत्‍येक माह (अधिकांश दशों में) आकंड़े एकत्र करत ेहैं और 
बास्‍केट  की लागत में परिवर्तन की गणना करत ेहैं।
	 कीमत तो ऑफलाइन और ऑनलाइन स्‍टोर्स से एकत्र 
की जा सकती हैं। हालांकि, ऑनलाइन डाटा संग्रह के प्ररप्रेक्ष्‍य 
में तीन प्रकार के क्षेत्र हैं - व क्षेत्र जिनके बारे में उपलब्‍ध 
ऑनलाइन ज ानकारी भयावह है; व  क्षेत्र  जिनके बारे में 
ऑनलाइन उपलब्‍ध जानकारी प्रतिनिधिक है और सांख्यिकी 
कार्यालय द्वारा एकत्र भार उपभोक्‍ता बास्‍केट  के अनुमान 
के बारे में बहुत अच्‍छी जानकारी उपलब्ध करात ेहैं; और व 
क्षेत्र जिनके बारे में ऑनलाइन उपलब्‍ध आकंड़े ऑफलाइन 
की तुलना में काफी बेहतर हैं, ऐसा विशषे रूप से खरीदे गए 
उत्‍पादों की संरचना के संबंध में जानकारी के मामले में है।
	 उदाहरण के लिए, शि क्षा  के मामले में ऑनलाइन 
एकत्र की गई जानकारी भयावह है। सिर्फ निज ी ट्यूशन एवं 
शिक्षा की लागत को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, यथा 
गणवेश एवं पुस्‍तकों की जानकारी ही ऑनलाइन एकत्र की 
जा सकती है। खाद्य क्षेत्र दसूरे प्रकार के क्षेत्र का उदाहरण 
है। टमाटरों और प्‍याजों के बीच हिस्‍से का एकत्रण सांख्यिकी 
कार्यालय द्वारा काफी अच्‍छा किया जाता है। अत:, इनमें 
भार का अनुमान उच्‍च गुणवत्‍ता वाले आकंड़ों के आधार 
पर ल गाया ज ाता है। खाद्य  क्षेत्र  में, बहुत से द शों में 
ऑनलाइन उपलब्‍ध कीमतें बहुत प्रतिनिधिक होती हैं। मद-
वार मुद्रास्‍फीति की गणना करने के लिए हम वब से दनिक 
कीमतें ल सकत ेहैं और आधिकारिक भारों का प्रयोग करत े
हुए उनका समूहन कर सकत े हैं। अतंत:, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स 
तीसरे प्रकार का उदाहरण है। आईफोन एक्‍स और 8 पहले 
से बाजार में उपलब्‍ध हैं और अधिकांश सांख्यिकी कार्यालय 
अभी भी आईफोन 7 की जानकारी जटाने में लगे हुए हैं। 
हमें इन क्षेत्रों में बास्‍केट ों की गणना करने और ऑनलाइन 
स्रोतों से मूल्‍य एकत्र करने की आवश्‍कता है।
	 जिन क्षेत्रों के बारे में हमारे पास बडै डाटा ही उपलब्‍ध 
हैं, हम दनिक आधार पर अनुमान लगात ेहैं कि सांख्यिकी 
कार्यालय से क्‍या  रिपोर्ट  किए ज ाने की संभावना है – 
इसलिए, यह वब में उपलब्‍ध दनिक मूल्‍यों का प्रयोग करत े
हुए अनुमान लगाने की गतिविधि है। दसूरे प्रकार के क्षेत्रों के 
लिए हम कीमतें एकत्र करत ेहैं और उसके बाद आधिकारिक 
भारों का प्रयोग करत ेहैं (ये सबसे सरल होत ेहैं)। तीसरे 
प्रकार के क्षेत्र के लिए हम वबपेजों में दर्शाई गई सूचना का 
प्रयोग करत ेहुए भारांक का अनुमान लगात ेहैं – निश्चितरूप 
से यहां पर विशिष्‍ट प्रकार की त्रुटि की शुरुआत होती है। 
	 हमारी मुद्रास्‍फीति  सूचियां आधिकारिक सूचियों के 
समान नहीं होती हैं। उनके अलग-अलग होने के बहुत से 
कारण हैं। दो बहुत अतंर्दर्शी स्रोत हैं : पहला, ऑनलाइन 

और ऑफलाइन बाजार भिन्‍न-भिन्‍न हैं और इसलिए अल्‍प 
समयान्‍तराल में मुद्रास्‍फीति एक समान नहीं होना चाहिए। 
संभव  है कि दीर्घावधि में ये समान हों, किंतु महीना दर 
महीना की बारंबारता में तो निश्चितरूप से ऐसा नहीं होगा। 
ऑनलाइन उपभोक्‍ताओ ंके अधिक धनवान और कम धरै्यवान 
(कम उम्र वाले) होने की प्रवृत्ति होती है, और ऑनलाइन 
बाजार में अधिक प्रतिस्‍पर्धा की प्रवृत्ति भी होती है। दसूरा, 
हमारी प्रक्रिया भी भि न्‍न  होती हैं – इसलिए मुद्रास्‍फीति 
दरें अलग-अलग होना आश्‍चर्य की बात नहीं होना चाहिए। 
हालांकि, 14 वर्षों से हम दनिक मुद्रास्‍फ‍ीति दरों की गणना 
करत ेआए हैं, किंतु उनका आधिकारिक दरों के बहुत करीब 
होना बहुत उल्‍लेखनीय रहा है। 
	 अगले तीन ग्राफों में, नारंगी रेखा आधिकारिक सांख्यिकी 
उपभोक्‍ता मलू्‍य सचूकांक (सीपीआई) को और नीली रेखा 
ऑनलाइन दनिक उपभोक्‍ता मलू्‍य सचूकांक को दर्शाती हैं। 
यएूस और यकेू को दखें तो हम पाएंगे कि ऑनलाइन और 
ऑफलाइन मदु्रास्‍फीति एक दसूरे के बहुत करीब हैं।
	 सभी द शों में ऐसा नहीं दि खाई द ता है। हम लोगों 
ने अर्जेंटीना में 2007 में शुरुआत की क्‍योंकि सांख्यिकी 
कार्यालय में 2006 में हस्‍तक्षेप  किया गया। उस समय 
के दौरान हमारी विसंगतियां बहुत अधिक थीं। 9 वर्षों की 
आधिकारिक संचयी मुद्रास्‍फीति 120 प्रतिशत है, किंतु हमारे 
आकंड़े इसे 640 प्रतिशत दर्शात ेहैं। रोचक बात है कि मई 
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2016 से, जब से सांख्यिकी कार्यालय ने बिना किसी जोड़-
तोड़ के मुद्रास्‍फीति की गणना प्रारंभ की है, आधिकारिक 
और ऑनलाइन मुद्रास्‍फ‍ीति काफी करीब रही हैं (इस ग्राफ 
में आधिकारिक सीपीआई को हमें पुन: सामान्‍य बनाने की 
आवश्‍यकता पड़ी ताकि मई 2016 में इसे ऑनलाइन स्‍फीति 
के अनुरूप बनाया जा सके – हालांकि, पन: सामान्‍य बनाए 
जाने के बाद दानों एक दसूरे के अनुरूप हैं)। 120 बनाम 640 
प्रतिशत ! यह जोड़-तोड़ का वह आकार है जिसके अतंर्गत 
किर्चनर सरकार ने उनके नागरिकों प र करारोपड़  किया। 
मजदरूी को  आधिकारिक मुद्रास्‍फीति  के साथ सूचीबद्ध 
किया गया है, पेंशन को आधिकारिक मुद्रास्‍फीति के साथ 
सूचीबद्ध  किया गया है किंतु ज ीवन यापन के मानक 
वास्‍तविक महंगाई से प्रभावित होत ेहैं। 500 प्रतिशत का 
स्‍वामित्‍वहरण पूर्णत: झूठ पर आधारित है। मुझ ेखुशी है कि 
नई सरकार ने कें द्र बिदं ुपर ध्‍यान कें द्रित किया।
	 अर्थव्‍यवस्‍था  के हालात तीव्रतापूर्वक तक काफी 
परिशद्धता से जानने के लिए ऑनलाइन कीमतों का प्रयोग 
किया जा सकता है। इसके अलवा, ऑनलाइन कीमतों में 
ऑफलाइन कीमतों की तुलना में तजेी से प रिवर्तन की 
प्रवृत्ति होती है (बाजार अधिक प्रतिस्‍पर्धी है) और इसलिए 
ऑनलाइन माध्‍यम को आधिकारिक सूचनाओ ंके लिए प्रयोग 
में लाया जा सकता है। विकसित दशों में 2 से 3 महीनों 
का पर्वानुमान लगाया जाता है, जबकि उभरत ेबाजारों में 
लगभग 1 से 2 महीने का ही अनुमान लगाया जाता है। 
	 हम लोग लगभग 20 द शों के लिए मुद्रास्‍फीति  के 
आकंड़े तयैार करत ेआए हैं। और यह घोषित करत ेहुए मुझ े
बहुत खुशी हो र‍ही है कि इस वर्ष के अतं तक हम भारत 
की मुद्रास्‍फीति की गणना भी करने लगेंगे।

थाउजेंड बिग मकै इन्‍डैक्‍सेज 
	 मैं दसूरी परियोजना का रुख करना चाहंूगा : वास्‍तविक 
विनिमय दर या क्रय शक्ति साम्‍यता (पीपीपी) के मापन की 
कोशिश करना।
	 पीपीपी के मामन के दो  मानक हैं। एक तो  विश्‍व 
बैंक (डब्‍लूबी) का बड़ा  प्रयास है जो प  ीपीपी के अनुसार 
समायोजित माप  तयैार करने के लिए 105 सांख्यिकीय 
अधिकारियों को एक साथ काम पर लगाए हुए है। और हमारे 
पास द इकोनॉमिस्‍ट का बिग मकै इन्‍डैक्‍स है जो संभवत: 
अब तक तयैार की गई सबसे आसान सांख्यिकी है। निराशा 
की बात है कि विश्‍व बैंक की नज़र में द बिग मकै महज 
पीपीपी के समान ही है। 
	 बिग मकै इन्‍डैक्‍स  की आलोचना करने के बारे में 
बहुत सी बातें हैं। इसके बारे में आपकी राय से इतर, इसकी 
सरलता बहुत बेहतरीन है। यह प ूरे संसार के लिए एक 
समान है। मुझ ेपता है कि अब इसका इस्‍तेमाल कोई नहीं 
करता, किंतु यह वही पुराना इन्‍डैक्‍स है। डब्‍लूबी डाटा में एक 
समान मदों का मिलान करना बड़ी समस्‍या रही है। डब्‍लूबी 
का लाभ यह है कि इसमें एक से अधिक मदें होती हैं। परन्‍तु 
इसकी लागत और जटिलता के कारण इसको समझना और 
कठिन हो जाता है, और इससे भी खराब बात यह है कि इन 
कारणों से यह अप्रासंगिक भी हो सकत ेहैं।
	 अलबर्टो कैवाल्‍लो और मैं ने इन दो  सूचकांकों के 
बीच किसी सूचकांक तयैार करने का निर्णय लिया। हमारा 
उद्देश्‍य दनुिया भर के उन एक समान उत्‍पादों की तुलना 
करना, जिनकी सक्रियतापूर्वक खरीद की जा रही हो, और 
सूचकांक का आधार एक से अधिक मद को बनाना था। 
	 यह हम कैसे करत ेहैं ? वबपेजों में उपलब्‍ध एक बहुत 
महत्‍वपूर्ण जानकारी आईडी की मद  से संबंधित है। उसी 
खुदरा विक्रे ता (वेबपेज) के लिए आईडी की मद से संबंधित 
उत्‍पाद  की विशिष्‍ट ज ानकारी सभी विभिन्‍न  भौगोलिक 
स्‍थानों, अर्थात द शों के संबंध में उपलब्‍ध  होती है। यह 
यूपीसी या बारकोड कोड से बेहतर है क्‍योंकि व कोड दश 
विशषे से संबंधित हैं। वस्‍तुत: ये भाषा विशषे से संबंधित 
हैं – कनाडा में कोक की किसी बोतल का यूपीसी भिन्‍न : या 
तो फ्रांसीसी या अगं्रेजी में, होता है जो पकेैजिंग पर निर्भर 
होता है। स्‍टोर्स इन मदों की आईडी का प्रयोग अपनी आपूर्ति 
शृंखला के प्रबंधन में करत ेहैं, और इसलिए एक समान मदों 
को ऐसा ही – एक समान- मानत ेहैं, चाहे किसी में क्रिसमस 
का लबल लगा हो या दसूरे में नहीं लगा हो। हम इन मदों 
की आईडी से दनुिया भर की हजारों मदों का मिलान और 
उनकी तुलना कर सकत ेहैं। 
	 उदाहरण के लिए, पारदर्शिता के संदर्भ में धरती पर 
उपलब्‍ध दो सबसे बेहतरीन वबपेज ज़ारा और एचएंडएम हैं। 
मैं उनके उत्‍पाद पसंद भी करता हंू। पुरुषों के लिए, फास्‍ट 
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फैशन, यंग, जकेैट, डनेिम जसैी चीजों के लिए हम सामानों 
की खोज दो अलग-अलग दशों के स्‍टोर्स में भी कर सकत े
हैं (मैंने यहां प र यूएस को बाईं ओर तथा यूके को दाईं 
ओर दिखाया है)। हम लोगों ने कर को अलग किया और 
मूल्‍यों के अनुपात की गणना की। यह एचएंडएम जकेैट की 
अतंर्निहित सांकेतिक विनिमय दर होती है। प्रत्‍येक मद के 
संबंध में ऐसा करने के बाद हम उन हजारों उत्‍पादों पर काम 
करत ेहैं, प्रत्‍येक श्रेणी के अतंर्गत उनका भार तय करत ेहैं 
और दश के संबंध में सूची तयैार करत ेहैं। दखिए, द बिग 
मकै इंडके्‍स का नया वर्धित रूप आपके समक्ष है। 

	 इस सचूकांक की बहुत सी विशषेताएं हैं। इसका कोई 
रखरखाव नहीं करना पड़ता, इसमें एक भी गरै-व्‍यापार योग्‍य 
उत्‍पाद  नहीं है, और ल गभग सभी सामानों का व्‍याप ार 
अतंरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर होता है। इसके अलावा, ये मदें व हैं 
जो लोग सचमचु में खरीदत ेहैं। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, कपड़ों, निजी 
देखभाल की वस्‍तुओ,ं गसैोलिन इत्‍यादि पर विचार करें। हमरी 
सचूी में इन मदों को शामिल किया गया है। 

	 मैं, नीचे दिए गए आरेख में यूके-यूएस के सूचकांकों 
को दर्शा रहा हंू। बैंगनी रेखा सांकेतिक विनिमय दर (वित्‍तीय 
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बाजारों से) है, जिसमें गिरावट मूल्‍यह्रास को इंगित करती 
है। हरी रेखा तुलनात्‍मक मूल्‍यों (यूएस को यूके से विभाजित 
किया गया) को  इंगित करती है। इसलिए, नीचे की ओर 
जाने का तात्‍पर्य इस एक समान व्‍यापार योग्‍य उत्‍पाद समूह 
के लिए यूके में महंगाई दर अमेरिका में महंगाई दर की 
तुलना में अधिक है। 

	 दो बातें महसूस करने की हैं। पहली, ब्रेक्सिट के पहले 
यह उल्‍लेखनीय है कि दोनो रेखाओ ंमें किस प्रकार समानता 
है। वस्‍तु त:, यह बताना मुश्किल  है कि  किस बात का 
कारण क्‍या है ...... उस समय विनिमय दर में बहुत अधिक 
उतार-चढ़ाव (10 प्रतिशत से अधिक) हो रहे थे और खुदरा 
विक्रे ताओं ने उन प्रवृत्तियों का करीब से अनुसरण किया। 
दसूरी, रोचक ढंग से वह पटैर्न ब्रेक्सिट के समय बदल गया।

	 दाईं ओर दर्शाया गया आरेख ब्रेक्सिट के मतदान के 
बाद की महज सूचियां हैं। काफी अधिक मूल्‍यह्रास हुआ है 
(जून में ब्रेक्सिट मतदान होने, और अक्‍तूबर में थेरेसा के 
यह कहने के बाद कि वह धारा 50 को लागू करने जा रही 
हैं) किंतु यूके के खुदरा विक्रे ता यूएस की तुलना में अधिक 
तजेी से मूल्‍य नहीं बढ़ात े हैं। आखिर क्‍यों ? इसकी दो 
व्‍याख्‍या संभव हैं : या तो उपभोक्‍ताओं में मुद्रास्‍फीति के 
संदर्भ में परिणामों की बहुत अधिक जागरुकता थी और व 
कीमत वृद्धि (टोब्‍लेरोन का मामला इसका प्रमाण है) को 
स्‍वीकार करने के इच्‍छु क नहीं थे या मांग इतनी कम थी कि 
मूल्‍य वृद्धि होने पर मांग बनी नहीं रह सकती थी। दोनों 
ही मामलों में बड़ा अतंराल तयैार होता है। आयात योग्‍य 
सामान (इनमें से अधिकांश वस्‍तुएं आयातित हैं) की मांग 

अपेक्षाकृत कम रहने के कारण चालू खात ेमें सुधार होने की 
जरूरत है (जो सचमुच में हुआ) और सांकेतिक विनिमय दर 
में सुधार होना ही चाहिए (जो स्‍पष्‍ट रूप से दखा जा सकता 
है कि ऐसा हुआ)। यहां पर हम कोई भविष्‍यवाणी नहीं कर 
रहे हैं। हम सिर्फ  यूएस की तुलना में यूके में आयात के 
लिए समग्र मांग की स्थिति की माप कर रहे हैं। यह होता 
है, और अधिकांश आर्थिक मॉडल यह भविष्‍यवाणी करेंगे कि 
मांग में इस तरह के परिवर्तन का चालू खात ेएवं विनिमय 
दर पर प्रभाव पड़ने की आवश्‍यकता होती है। 
	 हमारे पास अभी तक सिर्फ  नौ दश ही हैं, किंतु और 
देश इसमें शामिल होंगे। 

समग्र अव्‍यवस्‍था परियोजना (कन्‍फ्यूजन प्रोजेक्‍ट) 
	 अतंत:, मेरी नई परियोजना फर्मों के नतैिक व्‍यवहार 
की माप के संबंध में है : इसे समग्र अव्‍यवस्‍था परियोजना 
कहा जाता है और यह कार्य जूलिअनकोइल्‍बेल एवं फ्लोरिअन 
बर्ग के साथ संयुक्‍त कार्य है। यह महज शुरुआत है (2 से 
3 वर्ष हो रहे हैं) ।

 	 एक दशक से अधिक समय से, वित्‍तीय बाजारों की 
रुचि पर्यावरणीय, सामाजिक एवं अभिशासन (ईएसजी) के 
बहुत से पहलुओं का फर्मों पर पड़ने वाले प्रभाव का समझने 
में रही है। कारण यह है कि निवशक यह चाहेंगे कि उनके 
निवशों का समाज पर सकारात्‍मक प्रभाव पड़े। इसके कारण 
फर्मों के बर्ताव की माप करने के मन्‍तव्‍य के साथ डाटा 
उपलब्‍ध कराने वालों के विस्‍तार की शरुआत हुई है। 
	 हालांकि, डाटा उपलब्‍ध कराने वालों ने अविश्‍वसनीय 
ढंग से एकरूप रेटिगं तयैार किया है। उदाहरण के लिए, नीचे 
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दिए गए रेखा-चित्र में हम यह दर्शाए हैं कि ईएसजी की 
शीर्ष दस रेटिगं ऐजेंसियों में से दो ऐजेंसियों द्वारा उसी फर्म 
को रेटिगं दी गई है। जसैा कि दखा जा सकता है, सहसंबंध 
धनात्‍मक है हालांकि  यह बहुत कम है (30 प्रतिशत से 
कम)।

	 असंगति का स्रोत क्‍या  है ? इस उद्देश्‍य  के लिए, 
हम लोगों ने कच्‍चे आकंड़े  बहुत सी रेटिगं ऐजेंसियों से 
लिया तथा उनकी रेटिगं प्रक्रिया पर विपरीत दिशा में कार्य 
किया। हम लोगों ने तीन स्रोतों में गलतियों को सुधारा। 
पहला, उन विशषेताओ ंका वर्गीकरण किया जिनकी माप 
की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, कार्बन डाइऑक्‍साइड 
का उत्‍सर्जन, जल  प्रबंधन, श्रमिक प्रथाएं, महिलाओं का 
सशक्तिकरण, बोर्ड की संरचना इत्‍यादि । इसके बाद, हम 
लोगों ने श्रेणियों अथवा विशषेताओ ं के विभिन्‍न संकेतक 
निर्धारित किया। पहला कदम उन संकेतकों के बीच असंगति 
को समझना था, जो  उन विशषेताओ ंको समाहित करत े
हैं। हम लोग इसे ‘माप की त्रुटि’ कहत ेहैं। एक बार साझा 
विशषेताओ ंकी तुलना कर लने के बाद हम लोगों ने यह 
नोट  किया कि  रेटिगं ऐजेंसियां विभिन्‍न  विशषेताओ ंप र 
अपना ध्‍यान कें द्रित करती हैं। यह संभव है कि कोई रेटिगं 
ऐजेंसी किसी एक विशषेता की भी माप नहीं करती हो। 
बेशक, इसके कारण असंगति उत्‍पन्‍न होती है। इस स्रोत 
को हम लोग ‘’सूचना समुच्‍चय त्रुटि’’ कहत ेहैं। अतंत:, हम 
समेकन के विभिन्‍न नियमों का अवलोकन करत ेहैं और व 
नियम भी असंगति उत्‍पन्‍न कर सकत ेहैं। इसकी पहचान 
‘’समेकन त्रुटि’’ के साथ की जाती है। 

	 आकंड़ों का एक बार अवलोकन करने और चार रेटिगं 
ऐजेंसियों के बीच असगंतियों का विश्‍लेषण करने के बाद हम 
लोगों ने पाया कि असगंतियां लगभग 70 प्रतिशत माप, 25 
प्रतिशत सचूना समचु्‍चय, और 5 प्रतिशत समेकन नियमों के 
कारण उत्‍पन्‍न हो रही थीं। ये अभी भी शरुुआती परिणाम हैं। 
अतंिम लक्ष्‍य ईएसजी की बेहतर माप करने में सक्षम होने का 
है, जो स्‍वततं्र हों और सभी लोग उसका उपयोग कर सकें ।

कुछ सीख

	 अतं में, मैं उन कुछ मिली सीख का संक्षेप में उल्‍लेख 
करना चाहंूगा जो इन वकैल्पिक आकंड़ों के स्रोत पर काम 
करत ेहुए प्राप्‍त हुईं। उम्‍मीद है कि ये सीख कें द्रीय बैंकरों के 
लिए महत्‍वपूर्ण हैं। 

	 पहली सीख, मलूभतू आकंड़े का सबसे बड़ा फायदा इनकी 
सत्‍यता होती है। यह फायदा इसके आकार में नहीं बल्कि गति, 
विविधता इत्‍यादि में निहित होता है। यह तथ्‍य है कि लोगों में 
सत्‍यतापरू्वक उत्‍तर दने की प्रवृत्ति होती है और मेरा मानना है 
कि इसके कारण ये आकंड़े अद्वितीय होत ेहैं। इस सबंंध में, 
आकांक्षापरू्ण के स्‍थान पर व्‍यावहारिक आकंड़े एकत्र करने से 
प्रत्‍येक प्रेक्षण के सचूना-परक मलू्‍य में वृद्धि होती है। इसलिए, 
क्रे डिट कार्ड  से होने वाले लन-देन या जीपीएस लोकेशन से 
सबंंधित आकंड़े ट्वीट किए जाने वाले अथवा फेसबकु स्‍टेटस 
के आकंड़ों की तलुना में अधिक सार्थक होत ेहैं।

	 दसूरी सीख, मलूभतू आकंड़े को भगूोल या सामाजिक-
आर्थिक परिस्थितियों के अनसुार व्‍यवस्थित नहीं किया जाता 

विशषेताएं
1. सूचकों की तुलना में  
विशषेताओ ंकी माप त्रुटि

2. सूचना समुच्‍चय त्रुटि  
विभिन्‍न सूचक

3. समग्र त्रुटि विभिन्‍न 
प्रक्रियाएं

रेटिगं
रेटिगं

सूचक

सूचक
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है। इसे बर्ताव के अनसुार व्‍यवस्थित किया जाता है। हम 
लोग भगूोल एवं सामाजिक परिस्थितियों पर ध्‍यान कें द्रित 
करत ेहुए सदियों से (वस्‍तुत:) सर्वेक्षण का सगं्रह करत ेरहे 
हैं। सांख्यिकी कार्यालयों के लिए अर्थव्‍यवस्‍था और समाज 
को समझने के लिए यही प्रतिमान मार्गदर्शी ढांचे के रूप में 
उपलब्‍ध हैं। मेरी समझ से इस मत को चनुौती दी जाएगी। 

तीसरी सीख, मूलभूत आकंड़े का सबसे नकारात्‍मक पहलू 
यह है कि  ये आकंड़े  प्रतिनिधिक नहीं होत े हैं। व्‍याप क 
अनुमान लगाना असंभव है – हालांकि, आकंड़ों के इन स्रोतों 
पर आधारित गणना के सहसंबंधों के आधार पर व्‍यापक 
अनुमान लगाना लोगों को बहुत पसंद है। गैर-प्रतिनिधिकता 
तथा बहुत बड़े आकंड़ों के समुच्‍चय का संयोग एक खतरनाक 
घटना है। लो ग बहुत अधिक प रिशद्धता प ूर्वक भयानक 
समाश्रयण का अनुमान लगात ेहैं। किसी तुच्‍छ बात पर जोर 
देना महत्‍वपूर्ण हो सकता है – किंतु यह बात आमतौर पर 
भुला दी जाती है। आकंड़े के आकार के कारण अनुमान की 
त्रुटि कम हो जाती है, किंतु पूर्वाग्रह समाप्‍त नहीं होत ेहैं ! 

	 चौथी सीख, आंकड़े के तात्‍कालिक होने की स्थिति में, 
उनके समेकित होने पर भी, निजता भंग होना अपरिहार्य 

हो सकता है। हमें इन समस्‍याओं के बारे में जागरुक होने 
की जरूरत है क्‍योंकि हम लोगों ने कभी इनका सामना 
नहीं किया है। हम लोगों ने समुच्‍चयों के अपने तिमाही 
अनुमानों के आधार पर खुद को सुरक्षित महसूस किया है। 
इसके, उप-समुच्‍चय के दनिक अनुमानों में परिवर्तित होने 
पर हमारी निजता संबंधी जरूरतों की चितंाएं अधिक होनी 
चाहिए।

	 अतंत:, क्‍या आकंड़ों के नए स्रोत सांख्यिकी कार्यालयों 
को प्रतिस्‍थापित करने वाले हैं ? नहीं, कोई संभावना नहीं 
है। यह उनको परिवर्तित होने के लिए बाध्‍य करेगा, किंतु 
वे समाप्‍त नहीं होंगे। भविष्‍य में सांख्यिकी कार्यालयों को 
उन्‍नत उपागमों को अपनाना होगा। आकंड़ों का कुछ हिस्‍सा 
मूलभूत आकंड़ों के प्रयोग से ज ुटाया ज ाएगा और कुछ 
हिस्‍सा सर्वेक्षणों के माध्‍यम से। बहुत महत्‍वपूर्ण बात है कि 
मूलभूत आकंड़ों में अतंर्निहित पूर्वाग्रहों में सुधार करने के 
लिए सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाने वाला है। सार रूप में, 
बड़े, तीव्र किंतु गैर-प्रतिनिधिक आकंड़ों की मरम्‍मत करने के 
लिए छोट, धीमे किंतु प्रतिनिधिक आकंड़ों का प्रयोग किया 
जाएगा।
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सं. 1: चुनिदंा आर्थिक संकेतक

मद
ति4

जून जूनजुला. जुला.

ति1 ति4 ति1

1	 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)
		  1.1	 आधार मूल्यों पर जीवीए
			   1.1.1	 कृषि
			   1.1.2	 उद्योग
			   1.1.3	 सेवाएं
		  1.1क	अतंिम खपत व्यय
		  1.1ख	सकल नियत पूंजी निर्माण

		  1.2	 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
2	 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)
		  2.1	 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
			   2.1.1	 जमाराशियां
			   2.1.2	 ऋण
			   2.1.2.1	गैर-खाद्यान्न ऋण
		  2.1.3	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
	 2.2	 मुद्रा स्टॉक मात्रा
		  2.2.1	आरक्षित मुद्रा (एम0)
		  2.2.2	स्थूल मुद्रा (एम3)
3	 अनुपात (%)
	 3.1	 आरक्षित नकदी निधि अनुपात
	 3.2	 सांविधिक चलनिधि अनुपात
	 3.3	 नकदी-जमा अनुपात
	 3.4	 ऋण-जमा अनुपात
	 3.5	 वदृ्धिशील ऋण-जमा अनुपात
	 3.6	 निवेश-जमा अनुपात
	 3.7	 वदृ्धिशील निवेश-जमा अनुपात
4	 ब्याज दरें (%)
	 4.1	 नीति रिपो दर
	 4.2	 रिवर्स रिपो दर
	 4.3	 सीमांत स्थायी सुविधा दर
	 4.4	 बैंक दर
	 4.5	 आधार दर
	 4.6	 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)
	 4.7	 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर
	 4.8	 बचत जमा दर
	 4.9	 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)
	 4.10	91-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय
	 4.11	182-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय
	 4.12	364-दिवसीय खज़ाना बिल (प्राथमिक) आय
	 4.13	10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)
5	आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ
	 5.1	 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)
	 5.2	 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)
	 5.3	 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर	1-माह (%)
					     3-माह (%)
					     6-माह (%)
6	 मुद्रास्फीति (%)
	 6.1	 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
	 6.2	 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
	 6.3	 थोक मूल्य सूचकांक
		  6.3.1	प्राथमिक वस्तुएं
		  6.3.2	ईंधन और पावर
		  6.3.3	विनिर्मित उत्पाद
7	 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)
	 7.1	 आयात
	 7.2	 निर्यात

हर और अशं नकारात्मक है।
हर नकारात्मक है।

टिप्पणी : 10 जुलाई 2018 से फाइनेंसियल बेंचमार्क  इंडिया प्राइवेट लिमिटड (एफबीआईएल) न संदर्भ दरों का प्रसार शरुु किया है।
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Reserve Bank of India

No. 2: RBI - Liabilities and Assets *

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

 L 2017 2018

Aug. Jul. 27 Aug. 10 Aug. 17 Aug. 24 Aug. 31

2 3 4 5 6 7

1 

1 

1. 15,400.49 18,968.03 19,104.73 19,171.29 19,130.51 19,019.37

1. 0.15 0.11 0.11 0.11 0.11 0.13

1. 15,400.65 18,968.14 19,104.84 19,171.40 19,130.62 19,019.50

2 

1. 669.69 743.49 718.55 718.55 718.55 720.80

1. 14,725.82 18,215.32 18,376.97 18,443.54 18,402.80 18,289.47

1. 5.14 9.33 9.32 9.31 9.27 9.24

1. – – – – – –

2 

1 

2. 8,843.46 5,835.36 6,050.58 6,176.27 6,000.39 6,315.62

2. 13.93 1.00 1.01 1.00 1.00 1.00

2. 946.73 – – – – –

2. 8.38 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42

2. 4,535.45 4,738.57 4,726.87 4,631.80 4,855.78 4,754.61

2. 37.76 35.17 38.77 39.13 35.70 36.37

2. 17.54 20.12 20.06 20.96 19.98 19.11

2. 257.96 271.68 273.28 285.02 277.31 276.48

2. 3,025.70 768.39 990.16 1,197.93 810.19 1,220.55

2. – – – – – 7.07

2. 8,428.05 10,363.28 9,760.69 10,276.43 10,327.88 10,622.14

2. 17,271.50 16,198.64 15,811.27 16,452.70 16,328.27 16,937.76

2 

2. 0.15 0.11 0.11 0.11 0.11 0.13

2. 9,265.92 8,065.31 7,806.61 8,217.11 8,251.20 8,619.82

2.

2. – – 241.35 201.36 30.00 439.92

2. 11.29 1.71 18.26 55.51 2.86 4.45

2. 32.70 762.95 464.73 693.98 755.06 616.61

2. – – 0.35 0.35 0.35 0.35

2. – – – – – –

2. – – – – – –

2. – – – – – –

2. 43.78 62.82 62.32 63.12 63.12 61.87

2. – – – – – 7.07

2.

2. – – – – – –

2. – – – – – –

2. 7,285.96 6,433.51 6,455.30 6,455.81 6,456.31 6,416.08

2. 631.70 872.23 762.24 765.35 769.26 771.46

2. 608.25 710.41 701.05 703.54 706.04 709.22

Item

2017-18   

1

1 Issue Department

   1.1 Liabilities

          1.1.1 Notes in Circulation 18,044.21

          1.1.2 Notes held in Banking Department 0.15

1.1/1.2 Total Liabilities (Total Notes Issued) or Assets 18,044.35

   1.2 Assets

          1.2.1 Gold Coin and Bullion 733.81

          1.2.2 Foreign Securities 17,303.70

          1.2.3 Rupee Coin 6.83

          1.2.4 Government of India Rupee Securities –

2 Banking Department

   2.1 Liabilities

          2.1.1 Deposits 9,854.75

                   2.1.1.1 Central Government 68.08

                   2.1.1.2 Market Stabilisation Scheme –

                   2.1.1.3 State Governments 6.51

                   2.1.1.4 Scheduled Commercial Banks 5,256.86

                   2.1.1.5 Scheduled State Co-operative Banks 48.28

                   2.1.1.6 Non-Scheduled State Co-operative Banks 25.49

                   2.1.1.7 Other Banks 305.66

                   2.1.1.8 Others 4,143.89

                   2.1.1.9 Financial Institution Outside India –

          2.1.2 Other Liabilities 9,141.27

2.1/2.2 Total Liabilities or Assets 18,996.03

   2.2 Assets

          2.2.1 Notes and Coins 0.15

          2.2.2 Balances held Abroad 8,887.95

          2.2.3 Loans and Advances

                   2.2.3.1 Central Government –

                   2.2.3.2 State Governments 7.39

                   2.2.3.3 Scheduled Commercial Banks 2,739.78

                   2.2.3.4 Scheduled State Co-op.Banks 0.35

                   2.2.3.5 Industrial Dev. Bank of India –

                   2.2.3.6 NABARD –

                   2.2.3.7 EXIM Bank –

                   2.2.3.8 Others 106.75

                   2.2.3.9 Financial Institution Outside India –

          2.2.4 Bills Purchased and Discounted

                   2.2.4.1 Internal –

                   2.2.4.2 Government Treasury Bills –

          2.2.5 Investments 6,369.76

          2.2.6 Other Assets 883.90

                   2.2.6.1 Gold 673.37

As on the Last Friday/ Friday

* Data are provisional

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तिया*ं

मद

(बिलियन ₹)

भारतीय रिज़र्व बैंक

अग अग 10 अग 17 अग 24 अग 31जुला 27

अतंिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति

डाटा अनंतिम है।

1	 निर्गम विभाग
	 1.1 	 देयताएं
		  1.1.1	 संचलन में नोट
		  1.1.2	 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट
1.1/1.2	 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां
	 1.2	 आस्तियां
		  1.2.1	 सोन के सिक्के  और बुलियन
		  1.2.2	 विदेशी प्रतिभूतियां
		  1.2.3	 रुपया सिक्का
		  1.2.4	 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां
2	 बैंकिंग विभाग
	 2.1	 देयताएं
		  2.1.1 जमाराशियां
			   2.1.1.1 कें द्र सरकार
			   2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना
			   2.1.1.3 राज्य सरकारें
			   2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
			   2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
			   2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
			   2.1.1.7 अन्य बैंक
			   2.1.1.8 अन्य
			   2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान
		  2.1.2	 अन्य देयताएं
2.1/2.2	 कुल देयताएं या आस्तियां
	 2.2 	आस्तियां
		  2.2.1 नोट और सिक्के
		  2.2.2 विदेश में रखे शषे
		  2.2.3 ऋण और अग्रिम
			   2.2.3.1 केन्द्र सरकार
			   2.2.3.2 राज्य सरकारें
			   2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
			   2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक
			   2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
			   2.2.3.6 नाबार्ड
			   2.2.3.7 एक्जिम बैंक
			   2.2.3.8 अन्य
			   2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं
		  2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल
			   2.2.4.1 आतंरिक
			   2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल
		  2.2.5 निवेश
		  2.2.6 अन्य आस्तियां
			   2.2.6.1 सोना
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(` Billion)

Date Liquidity Adjustment Facility

MSF
Standing
Liquidity
Facilities

OMO (Outright) Net Injection (+)/
Absorption (-)

(1+3+5+6+9-2-4-7-
8)

Repo
Reverse

Repo

Variable
Rate
Repo

Variable
Rate

Reverse
Repo

Market
Stabilisation

Scheme
Sale Purchase

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jul. 2, 2018 38.71 425.44 – 195.18 6.00 – – – – –575.91

Jul. 3, 2018 38.41 452.91 68.42 231.13 1.56 – – – – –575.65

Jul. 4, 2018 38.97 544.32 – 185.55 14.50 – – – – –676.40

Jul. 5, 2018 38.96 464.25 – 147.76 3.15 – – – – –569.90

Jul. 6, 2018 44.92 202.66 54.30 200.02 39.12 – – – – –264.34

Jul. 7, 2018 126.92 40.26 – – 13.50 – – – – 100.16

Jul. 9, 2018 78.06 85.59 – 34.57 3.03 – – – – –39.07

Jul. 10, 2018 86.88 9.21 149.00 50.51 33.27 – – – – 209.43

Jul. 11, 2018 66.46 68.78 – 74.77 4.20 – – – – –72.89

Jul. 12, 2018 61.43 108.60 – 138.84 0.55 –2.84 – – – –188.30

Jul. 13, 2018 69.28 103.41 121.98 – 1.15 3.24 – – – 92.24

Jul. 16, 2018 134.68 85.79 – 29.36 9.25 – – – – 28.78

Jul. 17, 2018 41.58 115.70 220.06 75.62 2.45 – – – – 72.77

Jul. 18, 2018 38.73 52.80 – 108.75 0.70 – – – – –122.12

Jul. 19, 2018 37.96 104.80 – 159.70 0.73 – – – – –225.81

Jul. 20, 2018 163.81 114.56 99.34 – 29.82 – – – 100.00 278.41

Jul. 21, 2018 74.60 40.89 – – 7.00 – – – – 40.71

Jul. 23, 2018 223.59 68.62 – – 11.20 – – – – 166.17

Jul. 24, 2018 246.23 70.29 225.08 – 1.65 –2.20 – – – 400.47

Jul. 25, 2018 161.56 104.45 150.03 – 0.21 0.85 – – – 208.20

Jul. 26, 2018 49.23 86.86 – 128.29 0.20 1.35 – – – –164.37

Jul. 27, 2018 115.18 190.29 135.75 94.84 6.00 – – – – –28.20

Jul. 30, 2018 156.66 197.61 – 60.93 21.15 – – – – –80.73

Jul. 31, 2018 143.01 152.21 225.06 140.00 0.10 – – – – 75.96

 No. 3: Liquidity Operations by RBI

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(बिलियन ₹)

दिनांक

रिपो रिवर्स
रिपो

परिवर्तन-
शील

रिपो दर

परिवर्तन-
शील
रिवर्स 
रिपो दर

एमएसएफ
स्थायी
चलनिधि
सुविधाएं विक्रय क्रय

बाज़ार
स्थिरीकरण
योजना

निवल अंतर्वेशन (+)/
अवशोषण (-)

ओएमओ (एकमुश्त)

जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला
जुला

चलनिधि समायोजन सुविधा

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन
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No. 4: Sale/ Purchase of U.S. Dollar by the RBI

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Item
2017-18   

1

1  Net Purchase/ Sale of Foreign Currency (US $ Million) (1.1–1.2) 0.00

    1.1 Purchase (+)         3,935.00

    1.2 Sale (–)         3,935.00

2  Outstanding Net Currency Futures Sales (–)/ Purchase (+) 
    at the end of month (US $ Million)

0.00

2017 2018

Jul. Jun. Jul.

2 3 4

0.00 0.00 0.00

0.00 1,714.00 692.00

0.00 1,714.00 692.00

0.00 –692.00 0.00

ii)     Operations in currency futures segment 

2017 2018

Jul. Jun. Jul.

2 3 4

2,953.00 –6,184.00 –1,874.00

4,893.00 4,020.00 4,129.00

1,940.00 10,204.00 6,003.00

192.54 –424.00 –136.00

11,816.00 –14,434.00 –16,308.00

777.80 –976.19 –1,112.19

26,450.00 10,689.00 10,689.00

Item
2017-18   

1

1  Net Purchase/ Sale of Foreign Currency (US $ Million) (1.1–1.2) 33,689.00

    1.1 Purchase (+) 52,068.00

    1.2 Sale (–) 18,379.00

2      equivalent at contract rate 2,228.28

3  Cumulative (over end-March)   (US $ Million) 33,689.00

      (` Billion) 2,228.27

4  Outstanding Net Forward Sales (–)/ Purchase (+) at the end of month
    (US $ Million)

20,853.00

i)     Operations in OTC segment

` (` Billion)

सं. 4ः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेन्ट में परिचालन

मद

जुला जून जुला

जुला जून जुला

मद

1	 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)

	 1.1 क्रय (+)

	 1.2 विक्रय (-)

2	 माह के अतं में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+)
	 (मिलियन अमेरिकी डालर)

1	 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)

	 1.1 क्रय (+)

	 1.2 विक्रय (-)

2	 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)

3	 संचयी (मार्च के अतं से) (मिलियन अमेरिकी डालर)

                        (बिलियन ₹)

4	 माह के अतं में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+)
	 (मिलियन अमेरिकी डालर)
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No. 4 A: Maturity Breakdown (by Residual Maturity) of Outstanding
Forwards of RBI (US $ Million)

No. 5: RBI's Standing Facilities

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

 Item As on  July 31, 2018

Long (+) Short (-) Net (1-2)

1 2 3

1. Upto 1 month 2,530 786 1,744

2. More than 1 month and upto 3 months 1,557 527 1,030

3. More than 3 months and upto 1 year 10,285 2,370 7,915

4. More than 1 year 0 0 0

Total (1+2+3+4) 14,372 3,683 10,689

 Item

2017-18

1

1 MSF –

2 Export Credit Refinance for Scheduled Banks

2.1 Limit –

2.2 Outstanding –

3 Liquidity Facility for PDs

3.1 Limit 28.0

3.2 Outstanding 25.4

4 Others

4.1 Limit –

4.2 Outstanding –

5 Total Outstanding (1+2.2+3.2+4.2) 25.4

(` Billion)

2017 2018

Aug. 18 Mar. 30 Apr. 27 May 25 Jun. 22 Jul. 20 Aug. 31

2 3 4 5 6 7 8

3.5 – 31.2 – 20.4 29.8 1.3

– – – – – – –

– – – – – – –

28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0

18.1 25.4 23.5 23.3 23.9 24.3 23.9

– – – – – – –

– – – – – – –

21.5 25.4 54.7 23.3 44.4 54.2 25.1

As on the Last Reporting Friday

1 सीमांत स्थायी सुविधा

2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त

2.1 सीमा

2.2 बकाया

3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा

3.1 सीमा

3.2 बकाया

4 अन्य

4.1 सीमा

4.2 बकाया

5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद नियत अतंिम शुक्रवार की स्थिति

अग 18 मार्च 30 अप्रैल 27 मई 25 जून 22 जुला 20 अग 31

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

1.	 1 माह तक

2.	 1 माह से अधिक और 3 माह तक

3.	 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक

4.	 1 वर्ष से अधिक

कुल (1+2+3+4)

मद

दीर्घ (+) अल्प (-)

31 जुलाई 2018 तक

निवल (1-2)
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Item

2017-18   2017 2018

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5

1  Currency with the Public (1.1 + 1.2 + 1.3 – 1.4) 17,597.1 14,694.9 18,767.6 18,732.2 18,589.3

    1.1  Notes in Circulation 18,037.0 15,226.7 19,316.8 19,241.1 19,109.3

    1.2  Circulation of Rupee Coin 249.1 245.7 249.7 249.6 249.6

    1.3  Circulation of Small Coins 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4

    1.4  Cash on Hand with Banks 696.4 784.9 806.3 765.9 777.0

2  Deposit Money of the Public 15,076.2 12,193.4 13,123.7 13,222.3 12,989.1

    2.1  Demand Deposits with Banks 14,837.1 12,013.8 12,898.5 12,978.2 12,759.1

    2.2  ‘Other’ Deposits with Reserve Bank 239.1 179.6 225.2 244.1 230.0

3  M     (1 + 2) 32,673.3 26,888.4 31,891.3 31,954.5 31,578.5

4  Post Office Saving Bank Deposits 1,066.9 958.9 1,066.9 1,066.9 1,066.9

5  M     (3 + 4) 33,740.3 27,847.3 32,958.3 33,021.4 32,645.4

6  Time Deposits with Banks 106,952.6 101,192.7 108,141.0 109,441.1 109,150.2

7  M     (3 + 6) 139,625.9 128,081.0 140,032.3 141,395.6 140,728.6

8  Total Post Office Deposits 2,954.0 2,683.0 2,954.0 2,954.0 2,954.0

9  M      (7 + 8) 142,579.8 130,764.1 142,986.2 144,349.5 143,682.6

(` Billion)

Outstanding as on March 31/last reporting Fridays of the month/reporting Fridays

1

2

3

4

No. 6: Money Stock Measures

Money and Banking

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)

	 1.1 संचलन में नोट

	 1.2 रुपये सिक्के  का संचलन

	 1.3 छोट सिक्‍कों का संचलन

	 1.4 बैंकों के पास नकदी

2	 जनता की जमाराशियां

	 2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां

	 2.2 रिजर्व बैंक के पास ‘अन्य’ जमाराशियां

3	 एम1 (1+2)

4	 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां

5	 एम2 (3+4)

6	 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां

7	 एम3 (3+6)

8	 कुल डाकघर जमाराशियां

9	 एम4 (7+8)

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा
(बिलियन ₹)

मद मार्च 31 /माह के नियत अतंिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति

जुला 21 जुला 6 जुला 20जून 22

मुद्रा और बैंकिंग
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No. 7: Sources of Money Stock (M )3

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Sources

2017-18   2017 2018

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5

1  Net Bank Credit to Government 40,014.0 41,145.4 42,210.0 44,015.6 43,313.7

    1.1 RBI’s net credit to Government (1.1.1–1.1.2) 4,759.6 6,462.7 6,188.4 7,268.3 6,624.8

          1.1.1 Claims on Government 6,435.6 7,410.8 6,336.9 7,269.8 6,626.3

                   1.1.1.1 Central Government 6,418.4 7,401.9 6,336.5 7,238.6 6,626.3

                   1.1.1.2 State Governments 17.2 9.0 0.4 31.2 0.0

         1.1.2 Government deposits with RBI 1,676.0 948.2 148.5 1.4 1.4

                   1.1.2.1 Central Government 1,675.6 947.7 148.1 1.0

                   1.1.2.2 State Governments 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

    1.2 Other Banks’ Credit to Government 35,254.4 34,682.7 36,021.6 36,747.2 36,688.8

2  Bank Credit to Commercial Sector 92,137.2 82,283.4 92,026.8 92,470.9 92,006.3

    2.1 RBI’s credit to commercial sector 140.3 68.7 95.4 93.6 95.6

    2.2 Other banks’ credit to commercial sector 91,996.9 82,214.6 91,931.4 92,377.3 91,910.8

          2.2.1 Bank credit by commercial banks 86,254.2 76,599.0 86,144.2 86,566.2 86,097.4

          2.2.2 Bank credit by co-operative banks 5,666.0 5,530.0 5,704.3 5,697.3 5,690.2

          2.2.3 Investments by commercial and co-operative banks in other securities 76.7 85.6 82.9 113.8 123.2

3  Net Foreign Exchange Assets of Banking Sector (3.1 + 3.2) 29,223.0 26,291.2 29,212.4 29,523.3 29,467.0

    3.1 RBI’s net foreign exchange assets (3.1.1–3.1.2) 27,607.8 25,156.7 27,597.3 27,908.1 27,851.8

          3.1.1 Gross foreign assets 27,609.9 25,158.6 27,599.4 27,910.3 27,854.0

          3.1.2 Foreign liabilities 2.1 1.9 2.1 2.1 2.1

    3.2 Other banks’ net foreign exchange assets 1,615.1 1,134.5 1,615.1 1,615.1 1,615.1

4  Government’s Currency Liabilities to the Public 256.5 253.1 257.1 257.0 257.0

5  Banking Sector’s Net Non-monetary Liabilities 22,004.8 21,892.0 23,674.2 24,871.2 24,315.3

    5.1 Net non-monetary liabilities of RBI 9,069.9 8,810.5 9,785.8 10,241.4 10,321.9

    5.2 Net non-monetary liabilities of other banks (residual) 12,934.9 13,081.6 13,888.4 14,629.7 13,993.5

 M   (1+2+3+4–5) 139,625.9 128,081.0 140,032.3 141,395.6 140,728.6

(` Billion)

Outstanding as on March 31/last reporting Fridays of
the month/reporting Fridays

3

1.0

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम3) का स्रोत
(बिलियन ₹)

स्रोत मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/
नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया

जुला 21 जुला 6 जुला 20जून 22

1	 सरकार को निवल बैंक ऋण

	 1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)

		  1.1.1	 सरकार पर दावे

			   1.1.1.1 केन्द्र सरकार

			   1.1.1.2 राज्य सरकारें
		  1.1.2	 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां

			   1.1.2.1 केन्द्र सरकार

			   1.1.2.2 राज्य सरकारें
	 1.2	सरकार को अन्य बैंक ऋण

2	 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण

	 2.1	आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण

	 2.2	वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण

		  2.2.1	 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण

		  2.2.2	 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण

		  2.2.3	 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश

3	 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)

	 3.1	आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)

		  3.1.1	 सकल विदेशी आस्तियां

		  3.1.2	 विदेशी देयताएं

	 3.2	अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां

4	 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं

5	 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं

	 5.1	आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं

	 5.2	अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)

एम3 (1+2+3+4-5)



वर्तमान सांख्यिकी

भारिबैं बुलेटिन सितंबर 201844
44

Item

2017-18 2017 2018

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5

32,673.3 26,888.4 31,891.3 31,954.5 31,578.5

80,142.1 71,806.3 79,849.7 80,485.2 79,974.8

141,816.7 129,642.1 142,310.9 143,407.6 142,652.1

17,597.1 14,694.9 18,767.6 18,732.2 18,589.3

120,323.4 111,831.4 119,472.8 120,824.2 120,306.6

14,837.1 12,013.8 12,898.5 12,978.2 12,759.1

105,486.3 99,817.6 106,574.3 107,846.0 107,547.5

47,468.8 44,917.9 47,958.4 48,530.7 48,396.4

1,931.1 1,239.6 1,797.8 1,733.7 1,709.9

58,017.4 54,899.7 58,615.9 59,315.3 59,151.1

239.1 179.6 225.2 244.1 230.0

3,657.1 2,936.1 3,845.3 3,607.1 3,526.2

139,941.3 130,387.3 142,746.1 144,733.9 143,686.5

40,014.0 41,145.4 42,210.0 44,015.6 43,313.7

4,759.6 6,462.7 6,188.4 7,268.3 6,624.8

35,254.4 34,682.7 36,021.6 36,747.2 36,688.8

99,927.3 89,241.9 100,536.0 100,718.3 100,372.9

140.3 68.7 95.4 93.6 95.6

99,787.1 89,173.2 100,440.6 100,624.7 100,277.3

7,728.5 6,883.6 8,429.7 8,154.9 8,256.5

256.5 253.1 257.1 257.0 257.0

26,931.6 24,623.8 26,373.0 26,482.9 26,285.8

27,607.8 25,156.7 27,597.3 27,908.1 27,851.8

–676.2 –532.9 –1,224.2 –1,425.2 –1,566.1

20,705.2 19,198.8 21,805.2 22,285.3 22,295.3

4,607.6 6,423.4 5,260.2 5,780.9 5,281.8

(` Billion)

Outstanding as on March 31/last reporting Fridays of the
month/reporting Fridays

Monetary Aggregates

NM1   (1.1 + 1.2.1+1.3)

NM    (NM   + 1.2.2.1)

NM    (NM   + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 – 2.4 – 2.5)

1 Components

1.1 Currency with the Public

1.2 Aggregate Deposits of Residents

      1.2.1 Demand Deposits

      1.2.2 Time Deposits of Residents

               1.2.2.1 Short-term Time Deposits

                           1.2.2.1.1 Certificates of Deposit (CDs)

               1.2.2.2 Long-term Time Deposits

1.3 ‘Other’ Deposits with RBI

1.4 Call/Term Funding from Financial Institutions

2 Sources

2.1 Domestic Credit 

      2.1.1 Net Bank Credit to the Government

               2.1.1.1 Net RBI credit to the Government

               2.1.1.2 Credit to the Government by the Banking System

      2.1.2 Bank Credit to the Commercial Sector

               2.1.2.1 RBI Credit to the Commercial Sector

               2.1.2.2 Credit to the Commercial Sector by the Banking System

                           2.1.2.2.1 Other Investments (Non-SLR Securities)

2.2 Government’s Currency Liabilities to the Public

2.3 Net Foreign Exchange Assets of the Banking Sector 

      2.3.1 Net Foreign Exchange Assets of the RBI

      2.3.2 Net Foreign Currency Assets of the Banking System

2.4 Capital Account

2.5 Other items (net)

1

2

3

1

2

No. 9: Liquidity Aggregates

No. 8: Monetary Survey

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

Aggregates 2017-18 2017 2018

Jul. May Jun. Jul.

1 2 3 4 5

1  NM 141,816.7 129,642.1 141,970.9 142,310.9 142,652.1

2  Postal Deposits 2,954.0 2,683.0 2,954.0 2,954.0 2,954.0

3  L   ( 1 + 2) 144,770.6 132,325.1 144,924.9 145,264.9 145,606.1

4  Liabilities of Financial Institutions 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3

    4.1  Term Money Borrowings 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6

    4.2  Certificates of Deposit 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

    4.3  Term Deposits 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

5  L   (3 + 4) 144,799.9 132,354.4 144,954.2 145,294.2 145,635.4

6  Public Deposits with Non-Banking Financial Companies 313.6 .. .. 313.6 ..

7  L   (5 + 6) 145,113.5 .. .. 145,607.8 ..

1

2

3

3

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण
(बिलियन ₹)

मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/
नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया

जुला 21 जुला 6 जुला 20जून 22

मद

मौद्रिक समुच्चय
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)
1	 घटक
1.1	 जनता के पास मुद्रा
1.2.	 निवासियों की कुल जमाराशियां
	 1.2.1	 मांग जमाराशियां
	 1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां
		  1.2.2.1	 अल्पावधि सावधि जमाराशियां
			   1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र
		  1.2.2.2	 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां
1.3	 भा.रि.बैं. के पास ‘अन्य’ जमाराशियां
1.4	 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन
2 	 स्रोत
2.1	 देशी ऋण
	 2.1.1	 सरकार को निवल बैंक ऋण
		  2.1.1.1	 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण
		  2.1.1.2	 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण
	 2.1.2	 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण
		  2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण
		  2.1.2.2	 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण
			   2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)
2.2	 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं
2.3	 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां
	 2.3.1	 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां
	 2.3.2	 बैँकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां
2.4	 पूंजी खाता
2.5	 अन्य मदें (निवल)

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां
(बिलियन ₹)

जुला जून जुलामई

1	 एन एम3

2	 डाकघर जमाराशियां
3	 एल1 (1 + 2)
4	 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं
	 4.1		 सावधि मुद्रा उधार
	 4.2		 जमा प्रमाण-पत्र
	 4.3		 सावधि जमाराशियां
5	 एल2 (3 + 4)
6	 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां
7	 एल3 (5 + 6)

समुच्चय
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No. 10: Reserve Bank of India Survey

No. 11: Reserve Money - Components and Sources

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Item

2017-18   2017 2018

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5

1 Components

1.1 Currency in Circulation 18,293.5 15,479.8 19,573.9 19,498.1 19,366.3

1.2 Bankers’ Deposits with the RBI 5,655.3 4,612.2 5,177.0 5,130.1 5,169.3

      1.2.1 Scheduled Commercial Banks 5,269.1 4,306.3 4,851.3 4,802.2 4,832.3

1.3 ‘Other’ Deposits with the RBI 239.1 179.6 225.2 244.1 230.0

Reserve Money (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 – 2.4 – 2.5) 24,187.8 20,271.6 24,976.1 24,872.3 24,765.7

2 Sources

2.1 RBI’s Domestic Credit 5,393.4 3,672.2 6,907.4 6,948.6 6,978.7

      2.1.1 Net RBI credit to the Government 4,759.6 6,462.7 6,188.4 7,268.3 6,624.8

               2.1.1.1 Net RBI credit to the Central Government (2.1.1.1.1 +
                           2.1.1.1.2 + 2.1.1.1.3 + 2.1.1.1.4 – 2.1.1.1.5)

4,742.9 6,454.1 6,188.4 7,237.5 6,625.3

                           2.1.1.1.1 Loans and Advances to the Central Government – 46.9 – 931.4 217.7

                           2.1.1.1.2 Investments in Treasury Bills – – – – –

                           2.1.1.1.3 Investments in dated Government Securities 6,411.5 7,349.3 6,327.3 6,297.9 6,399.3

                                          2.1.1.1.3.1 Central Government Securities 6,411.5 7,349.3 6,327.3 6,297.9 6,399.3

                           2.1.1.1.4 Rupee Coins 6.9 5.7 9.2 9.3 9.3

                           2.1.1.1.5 Deposits of the Central Government 1,675.6 947.7 148.1 1.0 1.0

               2.1.1.2 Net RBI credit to State Governments 16.8 8.5 – 30.8 -0.4

      2.1.2 RBI’s Claims on Banks 493.5 -2,859.2 623.6 -413.4 258.3

               2.1.2.1 Loans and Advances to Scheduled Commercial Banks 493.5 -2,859.2 623.6 -413.4 258.3

      2.1.3 RBI’s Credit to Commercial Sector 140.3 68.7 95.4 93.6 95.6

               2.1.3.1 Loans and Advances to Primary Dealers 25.4 15.4 23.9 23.9 24.3

               2.1.3.2 Loans and Advances to NABARD – – – – –

2.2 Government’s Currency Liabilities to the Public 256.5 253.1 257.1 257.0 257.0

2.3 Net Foreign Exchange Assets of the RBI 27,607.8 25,156.7 27,597.3 27,908.1 27,851.8

      2.3.1 Gold 1,397.4 1,317.4 1,438.9 1,442.8 1,449.7

      2.3.2 Foreign Currency Assets 26,210.6 23,839.5 26,158.5 26,465.5 26,402.3

2.4 Capital Account 8,584.3 7,784.5 9,261.0 9,720.7 9,656.8

2.5 Other Items (net) 485.6 1,026.0 524.8 520.8 665.1

(` Billion)

Outstanding as on March 31/last reporting Fridays of the
month/reporting Fridays

Item

2017-18   2017 2018

Jul. 28 Jun. 29 Jul. 6 Jul. 13 Jul. 20 Jul. 27

1 2 3 4 5 6 7

Reserve Money
(1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 – 2.6) 24,187.8 20,331.5 24,916.4 24,872.3 24,854.4 24,765.7 24,522.4

1 Components

1.1 Currency in Circulation 18,293.5 15,411.6 19,431.3 19,498.1 19,569.1 19,366.3 19,225.0

1.2 Bankers' Deposits with RBI 5,655.3 4,738.8 5,252.0 5,130.1 5,055.6 5,169.3 5,065.6

1.3 ‘Other’ Deposits with RBI 239.1 181.2 233.0 244.1 229.8 230.0 231.9

2 Sources

2.1 Net Reserve Bank Credit to Government 4,759.6 6,269.3 6,595.3 7,268.3 6,834.3 6,624.8 6,335.7

2.2 Reserve Bank Credit to Banks 493.5 -2,639.1 277.5 -413.4 23.1 258.3 349.5

2.3 Reserve Bank Credit to Commercial Sector 140.3 70.1 95.9 93.6 96.8 95.6 96.3

2.4 Net Foreign Exchange Assets of RBI 27,607.8 25,197.5 27,786.7 27,908.1 27,680.6 27,851.8 27,732.4

2.5 Government's Currency Liabilities to the Public 256.5 253.8 257.0 257.0 257.0 257.0 257.0

2.6 Net Non- Monetary Liabilities of RBI 9,069.9 8,820.0 10,096.0 10,241.4 10,037.4 10,321.9 10,248.5

(` Billion)

Outstanding as on March 31/ last Fridays of the month/ Fridays

1 घटक
1.1 संचलन में मुद्रा
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां
	 1.2.1	 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
1.3 भा.रि.बैं. के पास ‘अन्य’ जमाराशियां
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)
2 स्रोत
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण
	 2.1.1	 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण
		  2.1.1.1	 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण
	 	 	 (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)
			   2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम
			   2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश
			   2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
				    2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां
			   2.1.1.1.4 रुपया सिक्के
			   2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां
		  2.1.1.2	 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण
	 2.1.2	 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे
		  2.1.2.1	 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम
	 2.1.3 	 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण
		  2.1.3.1 	 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम
		  2.1.3.2	 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम
2.2	जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं
2.3	भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां
	 2.3.1 	 सोना
	 2.3.2	 विदेशी मुद्रा आस्तियां
2.4	पूंजी खाता
2.5	अन्य मदें (निवल)

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण
(बिलियन ₹)

मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/
नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया

मद

जुला 6 जुला 20जुला 21 जून 22

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत
(बिलियन ₹)

मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकायामद

जून 29 जुला 6 जुला 20जुला 13 जुला 27जुला 28

आरक्षित मुद्रा
(1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)
1 घटक
1.1	 संचलन में मुद्रा
1.2	 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां
1.3	 भा.रि.बैं. के पास ‘अन्य’ जमाराशियां
2 स्रोत
2.1	 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण
2.2	 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण
2.3	 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण
2.4	 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां
2.5	 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं
2.6	 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं
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(` Billion)

Item As on
March 30,

2018

2017 2018

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5

1  SLR Securities 33,184.5 32,609.0 33,965.6 34,718.2 34,673.5

2  Commercial Paper 1,159.4 1,136.5 1,274.2 1,118.9 1,187.6
3  Shares issued by
    3.1  PSUs 118.7 97.3 118.4 118.4 117.8
    3.2  Private Corporate Sector 745.3 643.1 743.0 745.0 744.6
    3.3  Others 42.1 46.8 42.8 42.6 42.5
4  Bonds/Debentures issued by
    4.1  PSUs 1,399.7 1,063.5 1,293.8 1,221.7 1,230.1
    4.2  Private Corporate Sector 2,222.3 1,616.9 2,213.0 2,267.3 2,253.9
    4.3  Others 994.6 735.1 1,130.4 1,096.8 1,126.4
5  Instruments issued by
    5.1  Mutual funds 177.3 794.9 715.4 671.4 695.4
    5.2  Financial institutions 895.8 771.5 809.5 783.2 768.7

Item

2017-18 2017 2018
Jul. 21 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5
1 Components
1.1 Aggregate Deposits of Residents 112,794.2 104,381.1 111,963.2 113,288.2 112,768.6
      1.1.1 Demand Deposits 13,702.8 10,869.4 11,763.3 11,840.3 11,622.0
      1.1.2 Time Deposits of Residents 99,091.4 93,511.7 100,199.8 101,447.9 101,146.7
                1.1.2.1 Short-term Time Deposits 44,591.1 42,080.3 45,089.9 45,651.6 45,516.0
                            1.1.2.1.1 Certificates of Deposits (CDs) 1,931.1 1,239.6 1,797.8 1,733.7 1,709.9
1.1.2.2 Long-term Time Deposits 54,500.3 51,431.4 55,109.9 55,796.4 55,630.7
1.2 Call/Term Funding from Financial Institutions 3,657.1 2,936.1 3,845.3 3,607.1 3,526.2
2 Sources
2.1 Domestic Credit 127,142.0 116,079.5 128,532.0 129,444.9 129,050.4
      2.1.1 Credit to the Government 33,174.1 32,588.4 33,955.1 34,677.2 34,622.9
      2.1.2 Credit to the Commercial Sector 93,967.9 83,491.2 94,576.9 94,767.6 94,427.5
                2.1.2.1 Bank Credit 86,254.2 76,599.0 86,144.2 86,566.2 86,097.4
                            2.1.2.1.1 Non-food Credit 86,086.9 76,074.7 85,518.8 85,974.9 85,591.0
                2.1.2.2 Net Credit to Primary Dealers 64.3 77.5 82.1 95.1 112.6
                2.1.2.3 Investments in Other Approved Securities 10.5 20.6 10.6 41.0 50.5
                2.1.2.4 Other Investments (in non-SLR Securities) 7,638.9 6,794.0 8,340.0 8,065.3 8,166.9
2.2 Net Foreign Currency Assets of Commercial Banks (2.2.1–2.2.2–2.2.3) –676.2 –532.9 –1,224.2 –1,425.2 –1,566.1
      2.2.1 Foreign Currency Assets 2,018.0 1,541.4 1,532.3 1,514.7 1,363.6
      2.2.2 Non-resident Foreign Currency Repatriable Fixed Deposits 1,466.3 1,375.1 1,566.7 1,595.1 1,602.7
      2.2.3 Overseas Foreign Currency Borrowings 1,227.9 699.2 1,189.9 1,344.8 1,327.0
2.3 Net Bank Reserves (2.3.1+2.3.2–2.3.3) 5,321.8 7,846.4 4,935.4 5,882.1 5,249.5
      2.3.1 Balances with the RBI 5,256.9 4,306.3 4,851.3 4,802.2 4,832.3
      2.3.2 Cash in Hand 600.6 681.0 707.7 666.5 675.5
      2.3.3 Loans and Advances from the RBI 535.7 –2,859.2 623.6 –413.4 258.3
2.4 Capital Account 11,879.3 11,172.6 12,302.5 12,322.9 12,396.8
2.5 Other items (net) (2.1+2.2+2.3–2.4–1.1–1.2) 3,457.1 4,903.3 4,132.2 4,683.5 4,042.2
      2.5.1 Other Demand and Time Liabilities (net of 2.2.3) 4,360.8 4,064.6 3,586.4 3,456.8 3,336.8
      2.5.2 Net Inter-Bank Liabilities (other than to PDs) –268.2 –299.0 –357.7 –349.0 –413.2

(` Billion)

Outstanding as on last reporting Fridays of the month/
reporting Fridays of the month

No. 13: Scheduled Commercial Banks' Investments

No. 12: Commercial Bank Survey

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

1	 घटक
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां
	 1.1.1 मांग जमाराशियां
	 1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां
		  1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां
			   1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन
स्रोत
2.1 देशी ऋण
	 2.1.1 सरकार को ऋण
	 2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण
		  2.1.2.1 बैंक ऋण
			   2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण
		  2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण
		  2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
		  2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)
	 2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां
	 2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां
	 2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)
	 2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शषे
	 2.3.2 उपलब्ध नकदी
	 2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम
2.4 पूंजी खाता
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)
	 2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)
	 2.5.2 निवल अतंर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण
(बिलियन ₹)

मद माह के नियत अतंिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की
स्थिति के अनुसार बकाया

जुला 6 जुला 20जुला 21 जून 22

1 एसएलआर प्रतिभूतियां
2 वाणिज्यिक पत्र
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शयेर
	 3.1 सरकारी उद्यम
	 3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र
	 3.3 अन्य
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर
	 4.1 सरकारी उद्यम
	 4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र
	 4.3 अन्य
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत
	 5.1 म्यूचुअल फंड
	 5.2 वित्तीय संस्थाएं

सं. 13ः अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवश
(बिलियन ₹)

30 मार्च,
2018

की स्थिति जून 22जुला 21 जुला 6 जुला 20

मद
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No. 14: Business in India - All Scheduled Banks and All Scheduled Commercial Banks

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

All Scheduled Commercial Banks

2017-18         2017 2018

Jul. Jun. Jul.

5 6 7 8

149 144 149 149

2,282.0 2,045.2 2,207.1 2,291.7

1,615.6 1,518.6 1,526.3 1,615.6

601.2 482.0 586.9 609.4

65.2 44.6 94.0 66.7

123,506.3 114,155.8 124,125.5 123,921.2

114,260.5 106,114.0 114,982.2 114,995.6

13,702.8 11,119.1 12,632.6 12,288.1

100,557.7 94,994.9 102,349.6 102,707.6

3,657.1 3,429.5 3,946.3 4,111.6

5,588.7 4,612.4 5,197.0 4,814.0

2,739.8 17.4 918.3 763.0

– – – –

2,739.8 17.4 918.3 763.0

5,857.5 5,101.0 5,632.6 5,450.5

600.65 668.4 710.5 711.9

5,256.9 4,432.6 4,922.1 4,738.6

2,614.6 2,344.0 2,678.4 2,807.0

1,860.5 1,684.9 1,893.7 2,020.7

123.1 108.0 95.1 138.6

1,737.4 1,576.9 1,798.5 1,882.0

182.4 113.9 175.1 151.2

282.0 326.3 361.6 372.6

289.6 218.9 248.0 262.5

33,184.5 32,416.6 34,404.3 34,530.9

33,174.1 32,398.0 34,396.1 34,511.9

10.5 18.6 8.1 19.0

86,254.2 76,702.2 86,728.1 85,930.8

419.9 547.2 593.0 508.8

83,984.8 74,678.8 84,531.4 83,783.8

203.9 184.5 203.6 195.5

1,387.5 1,273.0 1,355.8 1,355.7

263.0 206.1 248.4 235.7

415.0 359.8 388.8 360.1

Item

All Scheduled Banks

2017-18         2017 2018

Jul. Jun. Jul.

1 2 3 4

Number of Reporting Banks 223 215 223 223

1 Liabilities to the Banking System 2,344.9 2,102.7 2,254.4 2,338.1

    1.1 Demand and Time Deposits from Banks 1,667.5 1,574.2 1,570.9 1,659.9

    1.2 Borrowings from Banks 611.7 482.5 587.8 609.7

    1.3 Other Demand and Time Liabilities 65.7 46.0 95.7 68.5

2 Liabilities to Others 126,658.9 117,086.6 127,282.9 127,095.9

    2.1 Aggregate Deposits 117,285.4 108,930.8 117,986.7 118,031.5

          2.1.1 Demand 13,994.8 11,391.6 12,919.8 12,588.8

          2.1.2 Time 103,290.6 97,539.1 105,066.9 105,442.7

    2.2 Borrowings 3,693.9 3,462.9 4,006.4 4,160.6

    2.3 Other Demand and Time Liabilities 5,679.7 4,692.9 5,289.7 4,903.8

3 Borrowings from Reserve Bank 2,740.1 17.4 918.3 763.0

    3.1 Against Usance Bills /Promissory Notes – – – –

    3.2 Others 2,740.1 17.4 918.3 763.0

4 Cash in Hand and Balances with Reserve Bank 6,029.2 5,244.7 5,775.1 5,591.6

    4.1 Cash in Hand 616.3 692.1 728.9 732.5

    4.2 Balances with Reserve Bank 5,412.9 4,552.6 5,046.1 4,859.1

5 Assets with the Banking System 3,011.8 2,768.2 3,063.4 3,188.2

    5.1 Balances with Other Banks 2,041.9 1,874.0 2,064.1 2,183.6

          5.1.1 In Current Account 156.0 129.2 122.5 157.3

          5.1.2 In Other Accounts 1,885.9 1,744.8 1,941.7 2,026.4

    5.2 Money at Call and Short Notice 360.5 259.3 339.7 316.1

    5.3 Advances to Banks 284.1 327.1 369.3 382.4

    5.4 Other Assets 325.3 307.8 290.3 306.1

6 Investment 34,124.7 33,290.4 35,352.4 35,472.4

    6.1 Government Securities 34,067.4 33,265.6 35,292.3 35,398.9

    6.2 Other Approved Securities 57.3 24.8 60.1 73.6

7 Bank Credit 88,785.3 79,007.7 89,289.1 88,480.1

    7a Food Credit 611.4 739.6 823.3 739.0

    7.1 Loans, Cash-credits and Overdrafts 86,451.5 76,923.6 87,038.5 86,284.8

    7.2 Inland Bills-Purchased 230.3 198.4 224.1 212.9

    7.3 Inland Bills-Discounted 1,417.3 1,314.5 1,381.9 1,379.8

    7.4 Foreign Bills-Purchased 266.0 207.4 250.6 237.5

    7.5 Foreign Bills-Discounted 420.3 363.9 394.0 365.2

As on the Last Reporting Friday (in case of March)/ Last Friday

सं. 14ः भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
(बिलियन ₹)

नियत अतंिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थितिमद

सभी अनुसूचित बैंक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

जुला जुलाजुला जुलाजून जून

सूचना देने वाले बेंकों की संख्या

1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं

	 1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां

	 1.2 बैंकों से उधार राशि

	 1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं

2 अन्य के प्रति देयताएं

	 2.1 कुल जमाराशियां

		  2.1.1 मांग

		  2.1.2 मीयादी

	 2.2 उधार

	 2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं

3 रिज़र्व बैंक से उधार

	 3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर

	 3.2 अन्य

4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शषे

	 4.1 उपलब्ध नकदी

	 4.2 रिज़र्व बैंक के पास शषे

5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां

	 5.1 अन्य बैंकों के पास शषे

		  5.1.1 चालू खात ेमें

		  5.1.2 अन्य खातों में

	 5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा

	 5.3 बैंकों को अग्रिम

	 5.4 अन्य आस्तियां

6 निवश

	 6.1 सरकारी प्रतिभूतियां

	 6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां

7 बैंक ऋण

	 7क खाद्यान्न ऋण

	 7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट

	 7.2 देशी बिल - खरीदे गए

	 7.3 देशी बिल- भुनाए गए

	 7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए

	 7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए
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No. 15: Deployment of Gross Bank Credit by Major Sectors

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

Item Outstanding as on Growth (%)

Mar. 30,
2018

2017 2018
Financial

year so far
Y-o-Y

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 20 2018-19 2018

1 2 3 4 5 6

1  Gross Bank Credit 77,303 69,452 76,949 76,734 -0.7 10.5

1.1    Food Credit 419 456 624 458 9.5 0.6

1.2    Non-food Credit 76,884 68,996 76,325 76,276 –0.8 10.6

         1.2.1  Agriculture & Allied Activities 10,302 9,743 10,355 10,385 0.8 6.6

         1.2.2  Industry 26,993 26,280 26,417 26,371 –2.3 0.3

                   1.2.2.1  Micro & Small 3,730 3,593 3,641 3,594 –3.6 0.0

                   1.2.2.2  Medium 1,037 1,005 1,029 1,035 –0.2 2.9

                   1.2.2.3  Large 22,226 21,681 21,747 21,741 –2.2 0.3

         1.2.3  Services 20,505 16,316 20,218 20,075 –2.1 23.0

                   1.2.3.1  Transport Operators 1,213 1,107 1,223 1,243 2.5 12.3

                   1.2.3.2  Computer Software 186 174 183 181 –2.6 4.1

                   1.2.3.3  Tourism, Hotels & Restaurants 365 360 366 362 –0.7 0.6

                   1.2.3.4  Shipping 63 72 67 66 5.3 -7.1

                   1.2.3.5  Professional Services 1,554 1,322 1,536 1,549 –0.3 17.1

                   1.2.3.6  Trade 4,669 4,059 4,700 4,625 –0.9 14.0

                                1.2.3.6.1  Wholesale Trade 2,052 1,773 2,049 2,029 –1.1 14.4

                                1.2.3.6.2  Retail Trade 2,618 2,286 2,651 2,597 –0.8 13.6

                   1.2.3.7  Commercial Real Estate 1,858 1,774 1,863 1,818 –2.2 2.4

                   1.2.3.8  Non-Banking Financial Companies (NBFCs) 4,964 3,375 4,616 4,735 –4.6 40.3

                   1.2.3.9  Other Services 5,633 4,073 5,663 5,496 –2.4 34.9

         1.2.4  Personal Loans 19,085 16,657 19,336 19,445 1.9 16.7

                   1.2.4.1  Consumer Durables 197 172 203 205 3.9 18.9

                   1.2.4.2  Housing 9,746 8,636 9,983 10,063 3.3 16.5

                   1.2.4.3  Advances against Fixed Deposits 725 579 679 644 –11.2 11.2

                   1.2.4.4  Advances to Individuals against share & bond 56 52 57 60 7.1 15.0

                   1.2.4.5  Credit Card Outstanding 686 568 744 743 8.2 30.8

                   1.2.4.6  Education 697 701 686 689 –1.2 -1.7

                   1.2.4.7  Vehicle Loans 1,898 1,726 1,906 1,918 1.1 11.2

                   1.2.4.8  Other Personal Loans 5,080 4,224 5,078 5,124 0.9 21.3

1.2A  Priority Sector 25,532 23,547 24,975 25,324 –0.8 7.5

         1.2A.1  Agriculture & Allied Activities 10,216 9,725 10,292 10,322 1.0 6.1

         1.2A.2  Micro & Small Enterprises 9,964 8,726 9,572 9,717 –2.5 11.4

                   1.2A.2.1  Manufacturing 3,730 3,593 3,641 3,594 –3.6 0.0

                   1.2A.2.2  Services 6,234 5,132 5,930 6,122 –1.8 19.3

         1.2A.3  Housing 3,756 3,572 3,739 3,893 3.6 9.0

         1.2A.4  Micro-Credit 264 150 211 208 –21.2 38.2

         1.2A.5  Education Loans 607 587 563 574 –5.4 -2.1

         1.2A.6  State-Sponsored Orgs. for SC/ST 3 3 3 4 18.2 35.7

         1.2A.7  Weaker Sections 5,690 5,502 5,765 5,825 2.4 5.9

         1.2A.8  Export Credit 283 412 223 219 –22.7 -46.8

1 सकल बैंक ऋण

1.1 खाद्यान्न ऋण

1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण

	 1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां

	 1.2.2 उद्योग

		  1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु
		  1.2.2.2 मझाैले

		  1.2.2.3 बड़े

	 1.2.3 सेवाएं

		  1.2.3.1 परिवहन परिचालक

		  1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर

		  1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां

		  1.2.3.4 नौवहन

		  1.2.3.5 पेशवेर सेवाएं

		  1.2.3.6 व्यापार

			   1.2.3.6.1 थोक व्यापार

			   1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार

		  1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा

		  1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)

		  1.2.3.9 अन्य सेवाएं

	 1.2.4 व्यक्तिगत ऋण

		  1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं

		  1.2.4.2 आवास

		  1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम

		  1.2.4.4 शयेरों और बाडोंं की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम

		  1.2.4.5 क्रे डिट कार्ड बकाया

		  1.2.4.6 शिक्षा

		  1.2.4.7 वाहन ऋण

		  1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण

	 1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र

	 1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां

	 1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम

		  1.2अ.2.1 विनिर्माण

		  1.2अ.2.2 सेवाएं

	 1.2अ.3 आवास

	 1.2अ.4 माइक्रो क्रे डिट

	 1.2अ.5 शिक्षा ऋण

	 1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं

	 1.2अ.7 कमजोर वर्ग

	 1.2अ.8 निर्यात ऋण

वित्तीय वर्ष
में अब तक

मार्च 30,
2018

वर्ष-दर-वर्ष

मद बकाया स्थिति विृद्ध (%)

जुला 21 जुला 20जून 22

सं. 15ः प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन
(बिलियन ₹)
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No. 16: Industry-wise Deployment of Gross Bank Credit

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

Industry Outstanding as on Growth (%)

Mar. 30,
2018

2017 2018
Financial

year so far
Y-o-Y

Jul. 21 Jun. 22 Jul. 20 2018-19 2018

1 2 3 4 5 6

1  Industry 26,993 26,280 26,417 26,371 –2.3 0.3

1.1    Mining & Quarrying (incl. Coal) 413 333 399 415 0.5 24.6

1.2    Food Processing 1,554 1,446 1,498 1,466 –5.6 1.4

         1.2.1  Sugar 290 285 276 272 –5.9 –4.3

         1.2.2  Edible Oils & Vanaspati 211 184 212 215 1.9 16.9

         1.2.3  Tea 45 43 49 51 15.6 19.1

         1.2.4  Others 1,008 934 961 927 –8.0 –0.7

1.3    Beverage & Tobacco 156 174 140 136 –12.9 –22.1

1.4    Textiles 2,099 1,933 2,033 2,015 –4.0 4.2

         1.4.1  Cotton Textiles 1,057 971 1,008 1,010 –4.5 4.0

         1.4.2  Jute Textiles 22 27 22 21 –7.0 –25.2

         1.4.3  Man-Made Textiles 243 222 239 241 –0.7 8.7

         1.4.4  Other Textiles 776 713 764 743 –4.2 4.3

1.5    Leather & Leather Products 113 106 111 111 –1.5 5.1

1.6    Wood & Wood Products 109 101 111 111 2.5 10.1

1.7    Paper & Paper Products 306 318 304 302 –1.5 –5.0

1.8    Petroleum, Coal Products & Nuclear Fuels 651 548 640 580 –11.0 5.9

1.9    Chemicals & Chemical Products 1,630 1,550 1,571 1,627 –0.2 4.9

         1.9.1  Fertiliser 306 263 272 274 –10.3 4.2

         1.9.2  Drugs & Pharmaceuticals 484 449 495 496 2.4 10.4

         1.9.3  Petro Chemicals 387 432 349 365 –5.7 –15.6

         1.9.4  Others 453 406 456 492 8.5 21.2

1.10  Rubber, Plastic & their Products 424 386 415 416 –1.9 7.6

1.11  Glass & Glassware 85 76 90 98 15.6 28.6

1.12  Cement & Cement Products 526 546 520 520 –1.2 –4.8

1.13  Basic Metal & Metal Product 4,160 4,155 3,925 3,808 –8.5 –8.3

         1.13.1  Iron & Steel 3,262 3,241 3,005 2,905 –10.9 –10.4

         1.13.2  Other Metal & Metal Product 898 914 920 904 0.6 –1.2

1.14  All Engineering 1,553 1,474 1,526 1,537 –1.0 4.3

         1.14.1  Electronics 344 318 337 339 –1.4 6.6

         1.14.2  Others 1,210 1,156 1,189 1,198 –0.9 3.7

1.15  Vehicles, Vehicle Parts & Transport Equipment 787 708 748 751 –4.7 6.0

1.16  Gems & Jewellery 727 680 681 681 –6.3 0.1

1.17  Construction 901 816 911 902 0.1 10.5

1.18  Infrastructure 8,909 8,884 8,912 9,077 1.9 2.2

         1.18.1  Power 5,196 5,247 5,140 5,268 1.4 0.4

         1.18.2  Telecommunications 846 830 883 909 7.5 9.5

         1.18.3  Roads 1,665 1,710 1,624 1,618 –2.9 –5.4

         1.18.4  Other Infrastructure 1,202 1,098 1,265 1,282 6.7 16.8

1.19  Other Industries 1,890 2,045 1,882 1,819 –3.8 –11.0

1 उद्योग

1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)

1.2 खाद्य प्रसंस्करण
	 1.2.1 चीनी
	 1.2.2 खाद्य तले और वनस्पति
	 1.2.3 चाय
	 1.2.4 अन्य

1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू

1.4 वस्त्र
	 1.4.1 सूती वस्त्र
	 1.4.2 जूट से बने वस्त्र
	 1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र
	 1.4.4 अन्य वस्त्र

1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद

1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद

1.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद

1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन

1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद
	 1.9.1 उवर्रक
	 1.9.2 औषधि और दवाइयां
	 1.9.3 पेट्रो केमिकल्स
	 1.9.4 अन्य

1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद

1.11 कांच और कांच के सामान

1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद

1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद
	 1.13.1 लोहा और स्टील
	 1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद

1.14 सभी अभियांत्रिकी
	 1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स
	 1.14.2 अन्य

1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर

1.16 रत्न और आभूषण

1.17 निर्माण

1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर
	 1.18.1 पावर
	 1.18.2 दरूसंचार
	 1.18.3 सड़क
	 1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर

1.19 अन्य उद्योग

सं. 16ः सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन
(बिलियन ₹)

वित्तीय वर्ष
में अब तक

मार्च 30,
2018

वर्ष-दर-वर्ष

बकाया स्थिति विृद्ध (%)

जुला 21 जुला 20जून 22

उद्योग
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No. 17: State Co-operative Banks Maintaining Accounts with the Reserve Bank of India

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

2017 2018

Jun, 30 Apr, 13 Apr, 27 May, 11 May, 25 Jun, 08 Jun, 22 Jun, 29

2 3 4 6 7 8 9

Number of Reporting Banks 31 31 31 31 31 30 31

1 Aggregate Deposits (2.1.1.2+2 509.2 573.3 581.5 555.5 559.4 527.5 558.0

2 Demand and Time Liabilities

2.1 Demand Liabilities 157.1 156.1 164.3 169.2 169.3 159.7 172.1

2.1.1 Deposits

2.1.1.1 Inter-Bank 30.9 42.4 44.3 43.7 48.8 44.2 40.9

2.1.1.2 Others 96.5 86.3 91.7 83.7 88.8 77.5 93.3

2.1.2 Borrowings from Banks 0.0 3.3 2.6 3.5 6.1 6.6 11.9

2.1.3 Other Demand Liabilities 29.7 24.1 25.8 38.2 25.5 31.5 25.9

2.2 Time Liabilities 873.4 934.2 934.8 914.5 904.3 882.3 897.8

2.2.1 Deposits

2.2.1.1 Inter-Bank-Bank 453.6 434.6 429.8 430.4 424.7 420.6 417.8

2.2.1.2 Others 412.7 487.0 489.9 471.8 470.5 450.0 464.7

2.2.2 Borrowings from Banks 0.0 4.0 6.6 5.8 2.4 5.4 8.6

2.2.3 Other Time Liabilities 7.1 8.5 8.4 6.6 6.7 6.4 6.6

3 Borrowing from Reserve Bank 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4 Borrowings from a notified ban 465.9 436.4 436.7 439.3 435.7 429.2 425.0

4.1 Demand 178.8 150.4 144.2 146.2 146.4 146.4 145.4

4.2 Time 287.1 286.0 292.5 293.1 289.3 282.8 279.6

5 Cash in Hand and Balances wi 46.5 45.4 52.9 47.7 47.6 47.1 47.4

5.1 Cash in Hand 3.1 2.4 2.9 2.8 3.0 2.6 3.0

5.2 Balance with Reserve Bank 43.4 43.0 50.0 44.8 44.5 44.5 44.4

6 Balances with Other Banks in 7.3 12.3 8.4 8.0 7.4 6.2 8.2

7 Investments in Government Se 312.6 322.7 320.3 321.5 322.8 315.7 316.4

8 Money at Call and Short Notic 224.2 189.2 199.5 197.5 200.0 182.9 193.6

9 Bank Credit (10.1+11) 487.1 555.8 552.6 558.9 553.5 539.0 551.6

10 Advances.

10.1 Loans, Cash-Credits and O 487.1 555.7 552.6 558.9 553.5 539.0 551.5

10.2 Due from Banks 732.2 716.3 712.2 705.3 701.8 693.4 692.8

11 Bills Purchased and Discount 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

30

533.6

167.4

49.0

83.2

8.7

26.5

872.3

415.0

450.4

0.0

6.8

0.0

429.8

152.6

277.3

47.5

3.1

44.4

10.4

311.4

186.8

546.5

546.5

693.3

0.0

5

   Item

2017-18   

1

 Number of Reporting Banks 31

  1 Aggregate Deposits (2.1.1.2+2.2.1.2) 540.9

  2 Demand and Time Liabilities

      2.1 Demand Liabilities 158.0

            2.1.1 Deposits

                     2.1.1.1 Inter-Bank 41.7

                     2.1.1.2 Others 89.9

             2.1.2 Borrowings from Banks 1.2

             2.1.3 Other Demand Liabilities 25.2

     2.2 Time Liabilities 797.9

           2.2.1 Deposits

                    2.2.1.1 Inter-Bank 336.5

                    2.2.1.2 Others 451.0

           2.2.2 Borrowings from Banks 3.1

           2.2.3 Other Time Liabilities 7.3

  3 Borrowing from Reserve Bank 0.0

  4 Borrowings from a notified bank / Government 404.8

     4.1 Demand 112.3

     4.2 Time 292.5

  5 Cash in Hand and Balances with Reserve Bank 55.6

     5.1 Cash in Hand 2.8

     5.2 Balance with Reserve Bank 52.8

  6 Balances with Other Banks in Current Account 15.0

  7 Investments in Government Securities 295.6

  8 Money at Call and Short Notice 208.8

  9 Bank Credit (10.1+11) 434.4

 10 Advances

     10.1 Loans, Cash-Credits and Overdrafts 434.4

     10.2 Due from Banks 668.5

 11 Bills Purchased and Discounted 0.0

Last Reporting Friday (in case of March)/Last Friday/
Reporting Friday

(` Billion)

सूचना देने वाले बैंकों की संख्या 

1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)

2 मांग और मीयादी देयताएं

	 2.1 मांग देयताएं

		  2.1.1 जमाराशियां

			   2.1.1.1 अतंर-बैंक

			   2.1.1.2 अन्य

		  2.1.2 बैंकों से उधार

		  2.1.3 अन्य मांग देयताएं

2.2 मीयादी देयताएं

	 2.2.1 जमाराशियां

		  2.2.1.1 अतंर-बैंक

		  2.2.1.2 अन्य

	 2.2.2 बैंकों से उधार

	 2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं

3 रिज़र्व बैंक से उधार

4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार

	 4.1 मांग

	 4.2 मीयादी

5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शषे

	 5.1 उपलब्ध नकदी

	 5.2 रिज़र्व बैंक के पास शषे

6 चालू खात ेमें अन्य बैंकों के पास शषे

7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवश

8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा

9 बैंक ऋण (10.1+11)

10 अग्रिम

	 10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट

	 10.2 बकैों से प्राप्य राशि

11 खरीदे और भुनाए गए बिल

सं. 17ः भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते
(बिलियन ₹)

नियत अतिमं शुक्रवार (मार्च के संबधं में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थितिमद

अप्रैल 13जून 30 अप्रैल 27 मई 11 मई 25 जून 08 जून 29जून 22
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No. 18: Consumer Price Index  (Base: 2012=100)

No. 19: Other Consumer Price Indices

No. 20: Monthly Average Price of Gold and Silver in Mumbai

Prices and Production

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Source: India Bullion & Jewellers Association Ltd., Mumbai for Gold and Silver prices in Mumbai.

Item 2017-18 2017 2018

Jul. Jun. Jul.

1 2 3 4

1  Standard Gold (    per 10 grams) 29,300 28,170 30,707 30,097

2  Silver (    per kilogram) 39,072 37,404 39,907 38,592

`

`

2017 2018

Jul. Jun. Jul.

4 5 6

285 291 301

884 894 902

890 902 910

Item Base Year Linking
Factor

2017-18

1 2 3

1 Consumer Price Index for Industrial Workers 2001 4.63 284

2 Consumer Price Index  for Agricultural Labourers 1986-87 5.89 889

3 Consumer Price Index  for Rural Labourers 1986-87 – 895

Source: Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Government of India.

Rural Urban Combined

Jul. 17 Jun. 18 Jul. 18 Jul. 17 Jun. 18 Jul. 18 Jul. 17 Jun. 18 Jul. 18

4 5 6 7 8 9 10 11 12

138.5 140.0 142.0 139.8 138.4 140.3 139.0 139.4 141.4

134.0 137.6 138.4 132.8 135.3 135.6 133.6 136.9 137.5

144.2 148.1 149.2 148.4 149.7 148.6 145.7 148.7 149.0

129.8 136.7 139.3 129.4 133.9 139.1 129.6 135.6 139.2

139.0 143.2 143.5 137.7 140.8 141.0 138.5 142.3 142.6

120.9 124.0 124.2 113.4 116.6 116.7 118.1 121.3 121.4

143.9 154.1 153.2 139.4 152.2 149.9 141.8 153.2 151.7

151.5 143.5 154.2 175.1 144.0 159.4 159.5 143.7 156.0

138.1 126.0 126.4 124.7 112.3 112.5 133.6 121.4 121.7

120.0 112.4 114.4 121.5 108.4 111.8 120.5 111.1 113.5

133.9 137.6 138.1 137.8 140.0 140.3 135.2 138.4 138.8

131.4 132.8 132.8 124.4 126.7 126.8 128.5 130.3 130.3

147.7 154.3 154.8 143.7 149.0 149.4 145.8 151.8 152.3

147.4 157.3 156.2 150.5 161.0 161.5 148.2 158.3 157.6

143.5 150.3 150.6 130.4 137.4 137.9 138.3 145.2 145.6

144.3 151.3 151.6 131.6 138.9 139.5 139.3 146.4 146.8

138.1 144.7 145.1 123.7 128.7 128.9 132.1 138.1 138.4

-- -- -- 132.6 142.5 143.6 132.6 142.5 143.6

135.3 145.1 146.8 119.7 126.5 128.1 129.4 138.1 139.7

128.6 135.6 136.0 123.0 129.5 130.2 125.9 132.6 133.2

136.1 142.2 143.1 127.2 133.1 133.6 131.9 137.9 138.6

132.1 138.4 138.9 125.0 132.6 133.5 129.4 136.2 136.9

119.1 127.4 127.5 113.2 120.4 120.1 116.0 123.7 123.6

130.6 137.8 138.4 123.5 128.5 128.9 126.6 132.6 133.0

138.6 145.1 145.8 135.5 141.2 143.9 136.8 142.8 144.7

124.4 131.4 131.4 122.4 128.2 128.2 123.6 130.1 130.1

136.2 140.5 141.8 131.8 136.2 137.5 134.2 138.5 139.8

Group/Sub group 2017-18   

Rural Urban Combined

1 2 3

1 Food and beverages 138.6 137.4 138.1

135.2 133.7 134.7

142.7 143.8 143.1

134.4 134.1 134.3

140.3 138.6 139.6

121.7 114.8 119.2

146.2 137.0 141.9

146.8 154.3 149.3

136.4 123.6 132.1

119.8 120.2 119.9

135.0 139.2 136.4

131.1 125.0 128.5

149.4 145.1 147.4

2 Pan, tobacco and intoxicants 150.0 153.8 151.0

3 Clothing and footwear 145.3 132.4 140.2

  3.1 Clothing 146.1 133.8 141.3

  3.2 Footwear 140.0 124.7 133.7

4 Housing -- 136.4 136.4

5 Fuel and light 138.6 123.0 132.7

6 Miscellaneous 130.4 124.4 127.5

  6.1 Household goods and services 137.7 128.2 133.2

  6.2 Health 133.9 126.6 131.1

  6.3 Transport and communication 121.2 115.3 118.0

  6.4 Recreation and amusement 132.1 124.6 127.9

  6.5 Education 139.7 135.9 137.4

  6.6 Personal care and effects 126.5 124.1 125.5

General Index (All Groups) 137.2 132.5 135.0

Source: Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

  1.1 Cereals and products

  1.2 Meat and fish

  1.3 Egg

  1.4 Milk and products

  1.5 Oils and fats

  1.6 Fruits

  1.7 Vegetables

  1.8 Pulses and products

  1.9 Sugar and confectionery

  1.10 Spices

  1.11 Non-alcoholic beverages

  1.12 Prepared meals, snacks, sweets 

1 खाद्य और पेय पदार्थ
	 1.1 अनाज और उत्पाद
	 1.2 मांस और मछली
	 1.3 अडंा
	 1.4 दधू और उत्पाद
	 1.5 तले और चर्बी
	 1.6 फल
	 1.7 सब्जी
	 1.8 दाल और उत्पाद
	 1.9 चीनी और उत्पाद
	 1.10 मसाले
	 1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ
	 1.12 तयैार भोजन, नाश्ता, मिठाई
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ
3 कपड़ा और जूते
	 3.1 कपड़ा
	 3.2 जूते
4 आवास
5 ईंधन और लाइट
6 विविध
	 6.1 घरेलू सामान और सेवा
	 6.2 स्वास्थ्य
	 6.3 परिवहन और संचार
	 6.4 मनोरंजन
	 6.5 शिक्षा
	 6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)

समूह/उप समूह ग्रामीण
ग्रामीण शहरी मिश्रित

शहरी मिश्रित
जुला 17 जुला 18 जुला 17 जुला 18 जुला 17 जुला 18जून 18जून 18 जून 18

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19ः अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

सं. 20ः मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद

मद

आधार वर्ष योजक कारक
जुला

जुला

जून

जून

जुला

जुला

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

स्रोत: मुंबई में सोन और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)

सं. 18ः उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)
मूल्य और उत्पादन
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No. 21: Wholesale Price Index
(Base: 2011-12 = 100)

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

2017 2018

Jul. May Jun. (P) Jul. (P)

3 4 5 6

113.9 118.3 119.2 119.7

132.6 131.4 133.2 134.9

147.9 140.3 141.7 144.7

143.2 140.8 141.0 142.7

176.8 141.1 145.8 155.5

139.2 141.8 142.5 143.2

138.1 136.6 138.2 139.3

119.6 128.4 128.2 130.6

140.0 144.2 142.4 140.8

118.8 120.3 122.5 123.5

119.6 118.5 127.3 129.9

125.7 137.8 137.3 138.1

114.0 109.4 110.6 109.6

124.3 137.6 136.1 151.4

119.5 129.6 140.2 129.6

105.1 114.9 128.0 114.9

169.9 181.2 182.8 181.2

64.5 95.1 95.2 94.4

88.4 102.4 104.1 104.4

117.5 123.0 123.0 123.0

135.5 132.0 132.0 132.0

110.7 119.0 119.0 119.0

95.0 120.0 120.0 120.0

75.3 93.6 96.9 97.5

102.0 110.7 109.6 109.6

112.6 116.9 117.3 117.4

126.8 127.2 128.5 129.0

134.1 137.0 137.6 137.5

123.5 126.2 124.4 123.6

119.5 116.3 118.2 117.2

105.9 120.0 120.4 120.3

142.4 138.5 138.9 137.4

136.4 137.7 137.7 138.5

111.8 110.6 110.1 110.4

129.2 127.5 127.9 128.9

133.0 104.0 110.5 114.3

125.4 123.6 124.0 125.9

131.0 128.3 132.3 133.6

130.6 138.6 142.3 143.2

115.6 119.3 121.3 119.7

127.1 125.8 126.6 129.0

143.8 137.6 138.9 139.8

153.4 152.3 153.5 154.9

119.3 119.2 119.9 119.6

114.6 111.9 112.1 112.6

117.6 118.3 119.4 119.8

127.8 130.8 131.8 129.8

145.3 149.8 150.3 149.3

145.3 149.8 150.3 149.3

113.3 115.7 115.9 117.1

106.5 108.4 108.7 109.9

121.0 125.4 124.9 126.5

109.5 111.6 112.2 114.3

124.3 125.7 126.5 126.8

142.2 137.1 137.6 138.5

116.4 115.9 117.0 116.5

135.7 139.8 139.2 138.2

137.9 139.9 139.2 139.4

129.8 139.5 138.9 135.2

Commodities Weight 2017-18

1 2

1 ALL COMMODITIES 100.000 114.9

1.1 PRIMARY ARTICLES 22.618 130.6

     1.1.1 FOOD ARTICLES 15.256 143.2

        1.1.1.1 Food Grains (Cereals+Pulses) 3.462 142.6

        1.1.1.2  Fruits & Vegetables 3.475 155.9

        1.1.1.3  Milk 4.440 139.7

        1.1.1.4  Eggs,Meat & Fish 2.402 135.7

        1.1.1.5  Condiments & Spices 0.529 125.2

        1.1.1.6  Other Food Articles 0.948 144.0

     1.1.2 NON-FOOD ARTICLES 4.119 119.6

        1.1.2.1  Fibres 0.839 119.0

        1.1.2.2  Oil Seeds 1.115 129.9

        1.1.2.3  Other non-food Articles 1.960 110.9

        1.1.2.4   Floriculture 0.204 148.7

     1.1.3 MINERALS 0.833 122.5

        1.1.3.1  Metallic Minerals 0.648 109.1

        1.1.3.2  Other Minerals 0.185 169.3

     1.1.4 CRUDE PETROLEUM & NATURAL GAS 2.410 73.0

1.2 FUEL & POWER 13.152 93.3

     1.2.1 COAL 2.138 118.7

        1.2.1.1 Coking Coal 0.647 134.1

        1.2.1.2 Non-Coking Coal 1.401 112.5

        1.2.1.3 Lignite 0.090 104.2

     1.2.2 MINERAL OILS 7.950 82.5

     1.2.3 ELECTRICITY 3.064 103.7

1.3 MANUFACTURED PRODUCTS 64.231 113.8

     1.3.1 MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS 9.122 127.4

        1.3.1.1 Processing and Preserving of meat 0.134 134.4

        1.3.1.2 Processing and Preserving of fish, Crustaceans, Molluscs and products thereof 0.204 128.1

        1.3.1.3 Processing and Preserving of fruit and Vegetables 0.138 119.1

        1.3.1.4 Vegetable and Animal oils and Fats 2.643 109.4

        1.3.1.5 Dairy products 1.165 142.1

        1.3.1.6 Grain mill products 2.010 137.4

        1.3.1.7 Starches and Starch products 0.110 112.6

        1.3.1.8 Bakery products 0.215 128.8

        1.3.1.9 Sugar, Molasses & honey 1.163 128.0

        1.3.1.10 Cocoa, Chocolate and Sugar confectionery 0.175 126.1

        1.3.1.11 Macaroni, Noodles, Couscous and Similar farinaceous products 0.026 131.4

        1.3.1.12 Tea & Coffee products 0.371 129.1

        1.3.1.13 Processed condiments & salt 0.163 118.2

        1.3.1.14 Processed ready to eat food 0.024 127.2

        1.3.1.15 Health supplements 0.225 141.1

        1.3.1.16 Prepared animal feeds 0.356 153.0

     1.3.2 MANUFACTURE OF BEVERAGES 0.909 118.9

        1.3.2.1 Wines & spirits 0.408 113.8

        1.3.2.2 Malt liquors and Malt 0.225 117.9

        1.3.2.3 Soft drinks; Production of mineral waters and Other bottled waters 0.275 127.4

     1.3.3 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS 0.514 148.4

        1.3.3.1 Tobacco products 0.514 148.4

     1.3.4 MANUFACTURE OF TEXTILES 4.881 113.4

        1.3.4.1 Preparation and Spinning of textile fibres 2.582 106.2

        1.3.4.2 Weaving & Finishing of textiles 1.509 122.0

        1.3.4.3 Knitted and Crocheted fabrics 0.193 108.6

        1.3.4.4 Made-up textile articles, Except apparel 0.299 124.6

        1.3.4.5 Cordage, Rope, Twine and Netting 0.098 141.7

        1.3.4.6 Other textiles 0.201 117.5

     1.3.5 MANUFACTURE OF WEARING APPAREL 0.814 136.9

        1.3.5.1 Manufacture of Wearing Apparel (woven), Except fur Apparel 0.593 137.8

        1.3.5.2 Knitted and Crocheted apparel 0.221 134.5

1	सभी पण्य
	 1.1 प्राथमिक वस्तुएं
	 	 1.1.1 खाद्य वस्तुएं
			   1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)
			   1.1.1.2 फल और सब्जियाँ
			   1.1.1.3 दधू
			   1.1.1.4 अडंा, मांस और मछली
			   1.1.1.5 मसाले
			   1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं
		  1.1.2 खाद य्ेतर वस्तुएं
			   1.1.2.1 फाइबर
			   1.1.2.2 तिलहन
			   1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं
			   1.1.2.4 फूल
	 	 1.1.3 खनिज
			   1.1.3.1 धात्विक खनिज
			   1.1.3.2 अन्य खनिज
	 	 	 1.1.4 कच्चा तले और नसैर्गिक गैस
	 1.2 ईंधन और बिजली
	 	 1.2.1 कोल
			   1.2.1.1 कुकिंग कोल
			   1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल
			   1.2.1.3 लिग्नाइट
	 	 1.2.2 खनिज तले
	 	 1.2.3 बिजली
	 1.3 विनिर्मित उत्पाद
	 	 1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण
			   1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण
			   1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण
			   1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण
			   1.3.1.4 सब्जियां और पशु तले एवं चर्बी
			   1.3.1.5 डयेरी उत्पाद
			   1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद
			   1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद
			   1.3.1.8 बेकरी उत्पाद
			   1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद
			   1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फे क्शनरी
			   1.3.1.11 मकै्रोनी, नडल्स, और कूसकूस और उसके जसेै मदेै से बने उत्पाद
			   1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद
			   1.3.1.13 प्रसंस्कृ त मसाले और नमक
			   1.3.1.14 प्रसंस्कृ त तयैार खाद्य पदार्थ
			   1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक
			   1.3.1.16 पशु के लिए तयैार खाद्य
		  1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण
			   1.3.2.1 शराब और स्पिरीट
			   1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट
			   1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद
		  1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद
			   1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद
		  1.3.4 वस्त्र विनिर्माण
			   1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तयैार करना
			   1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र
			   1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडटे फेब्रिक्स
			   1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री
			   1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नटिगं
			   1.3.4.6 अन्य वस्त्र
		  1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र
			   1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वलन के तयैार वस्त्र
			   1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटड वस्त्र

सं. 21ः थोक मूल्य सूचकांक
(आधारः 2011-12=100)

पण्य भारांक
जुला मई जून (अ) जुला (अ)
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No. 21: Wholesale Price Index (Contd.)
(Base: 2011-12 = 100)

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Commodities Weight 2017-18

1 2

     1.3.6 MANUFACTURE OF LEATHER AND RELATED PRODUCTS 0.535 120.1

        1.3.6.1 Tanning and Dressing of leather; Dressing and Dyeing of fur 0.142 110.9

        1.3.6.2 Luggage, HandbAgs, Saddlery and Harness 0.075 131.2

        1.3.6.3 Footwear 0.318 121.6

     1.3.7 MANUFACTURE OF WOOD AND PRODUCTS OF WOOD AND CORK 0.772 131.5

        1.3.7.1 Saw milling and Planing of wood 0.124 120.5

        1.3.7.2 Veneer sheets; Manufacture of plywood, Laminboard, Particle board and Other panels and Boards 0.493 131.5

        1.3.7.3 Builder's carpentry and Joinery 0.036 159.8

        1.3.7.4 Wooden containers 0.119 134.5

     1.3.8 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS 1.113 118.9

        1.3.8.1 Pulp, Paper and Paperboard 0.493 122.3

        1.3.8.2 Corrugated paper and Paperboard and Containers of paper and Paperboard 0.314 116.1

        1.3.8.3 Other articles of paper and Paperboard 0.306 116.2

     1.3.9 PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA 0.676 143.7

        1.3.9.1 Printing 0.676 143.7

     1.3.10 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS 6.465 112.5

        1.3.10.1 Basic chemicals 1.433 111.2

        1.3.10.2 Fertilizers and Nitrogen compounds 1.485 117.1

        1.3.10.3 Plastic and Synthetic rubber in primary form 1.001 113.0

        1.3.10.4 Pesticides and Other agrochemical products 0.454 115.3

        1.3.10.5 Paints, Varnishes and Similar coatings, Printing ink and Mastics 0.491 108.6

        1.3.10.6 Soap and Detergents, Cleaning and Polishing preparations, Perfumes and Toilet preparations 0.612 115.2

        1.3.10.7 Other chemical products 0.692 110.1

        1.3.10.8 Man-made fibres 0.296 97.5

     1.3.11 MANUFACTURE OF PHARMACEUTICALS, MEDICINAL CHEMICAL AND BOTANICAL PRODUCTS 1.993 121.2

        1.3.11.1 Pharmaceuticals, Medicinal chemical and Botanical products 1.993 121.2

     1.3.12 MANUFACTURE OF RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS 2.299 107.6

        1.3.12.1 Rubber Tyres and Tubes; Retreading and Rebuilding of Rubber Tyres 0.609 100.3

        1.3.12.2 Other Rubber Products 0.272 91.0

        1.3.12.3 Plastics products 1.418 113.9

     1.3.13 MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 3.202 112.7

        1.3.13.1 Glass and Glass products 0.295 117.2

        1.3.13.2 Refractory products 0.223 113.2

        1.3.13.3 Clay Building Materials 0.121 94.0

        1.3.13.4 Other Porcelain and Ceramic Products 0.222 112.5

        1.3.13.5 Cement, Lime and Plaster 1.645 113.8

        1.3.13.6 Articles of Concrete, Cement and Plaster 0.292 118.9

        1.3.13.7 Cutting, Shaping and Finishing of Stone 0.234 117.2

        1.3.13.8 Other Non-Metallic Mineral Products 0.169 89.9

     1.3.14 MANUFACTURE OF BASIC METALS 9.646 101.4

        1.3.14.1 Inputs into steel making 1.411 98.2

        1.3.14.2 Metallic Iron 0.653 99.4

        1.3.14.3 Mild Steel - Semi Finished Steel 1.274 93.2

        1.3.14.4 Mild Steel -Long Products 1.081 95.6

        1.3.14.5 Mild Steel - Flat products 1.144 104.9

        1.3.14.6 Alloy steel other than Stainless Steel- Shapes 0.067 97.3

        1.3.14.7 Stainless Steel - Semi Finished 0.924 98.2

        1.3.14.8 Pipes & tubes 0.205 116.1

        1.3.14.9 Non-ferrous metals incl. precious metals 1.693 107.9

        1.3.14.10 Castings 0.925 104.8

        1.3.14.11 Forgings of steel 0.271 118.4

     1.3.15 MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENT 3.155 109.5

        1.3.15.1 Structural Metal Products 1.031 105.9

        1.3.15.2 Tanks, Reservoirs and Containers of Metal 0.660 122.6

        1.3.15.3 Steam generators, Except Central Heating Hot Water Boilers 0.145 109.0

        1.3.15.4 Forging, Pressing, Stamping and Roll-Forming of Metal; Powder Metallurgy 0.383 90.7

        1.3.15.5 Cutlery, Hand Tools and General Hardware 0.208 102.3

        1.3.15.6 Other Fabricated Metal Products 0.728 114.8

     1.3.16 MANUFACTURE OF COMPUTER, ELECTRONIC AND OPTICAL PRODUCTS 2.009 110.1

        1.3.16.1 Electronic Components 0.402 103.7

        1.3.16.2 Computers and Peripheral Equipment 0.336 127.4

2017 2018

Jul. May Jun. (P) Jul. (P)

3 4 5 6

120.7 122.3 121.9 123.0

113.4 115.8 114.8 116.5

129.3 133.8 133.3 134.2

121.9 122.5 122.3 123.3

131.7 133.4 133.1 132.0

119.5 123.7 122.9 122.7

131.2 135.3 135.1 134.1

163.3 157.4 158.3 156.5

137.4 128.5 127.8 125.8

118.9 121.6 120.7 121.8

120.9 126.0 126.3 126.7

119.1 116.4 114.1 116.3

115.4 119.9 118.3 119.5

142.8 146.3 146.4 145.3

142.8 146.3 146.4 145.3

111.1 117.4 118.0 118.1

107.9 122.4 123.7 124.2

116.0 118.8 118.6 119.0

111.8 118.1 118.9 118.1

115.3 118.2 119.9 119.1

109.0 112.0 111.6 110.3

115.1 114.5 115.2 115.8

108.4 114.7 115.9 116.2

95.5 103.1 103.6 104.5

120.0 122.3 121.9 121.8

120.0 122.3 121.9 121.8

107.3 108.5 109.0 109.4

99.9 97.4 97.7 97.9

91.5 90.2 90.7 91.6

113.5 116.8 117.4 117.7

112.0 115.6 115.2 115.7

116.4 118.5 118.2 118.7

116.1 110.5 112.0 110.8

94.6 101.4 98.1 90.2

112.3 112.5 112.5 112.4

113.8 114.4 113.6 114.4

118.7 121.8 121.3 122.3

116.1 117.9 119.2 118.9

76.0 129.0 129.3 136.9

97.0 112.2 113.0 112.1

93.6 111.6 113.1 113.5

90.4 119.6 119.2 117.5

91.8 99.8 100.6 99.5

91.6 109.8 110.7 110.5

98.3 120.5 120.5 120.9

92.4 111.7 111.3 110.3

93.5 116.4 116.6 113.6

110.4 123.4 126.4 124.8

104.0 114.1 114.7 113.8

101.2 106.1 107.7 107.1

118.1 118.5 120.3 112.5

107.7 112.6 114.0 114.6

104.8 109.5 110.5 111.5

118.4 125.3 128.3 128.0

109.4 108.5 108.5 108.5

90.0 92.1 93.3 94.1

109.7 99.5 99.9 99.5

110.6 120.6 121.7 123.0

109.2 111.3 111.3 110.9

103.7 102.6 101.5 101.3

127.4 127.3 127.3 127.3

सं. 21ः थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधारः 2011-12=100)

पण्य भारांक

	 1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण
			  1.3.6.1 चमड़े की टनिगं और ड्रेसिगं; ड्रेसिगं और फर की रंगायी
			  1.3.6.2 सामान, हैंडबगै, काठी और दोहन
			  1.3.6.3 जूत ेचप्पल
	 1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क  के उत्पाद
			  1.3.7.1 आरा मिलिगं और लकड़ी के उत्पाद
			  1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड
			  1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी
			  1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे
	 1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण
			  1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड
			  1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड
			  1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड
	 1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन
			  1.3.9.1 मुद्रण
	 1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण
			  1.3.10.1 मूल रसायन
			  1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक
			  1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में
			  1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद
			  1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिगं, मुद्रण स्याही और मसै्टिक्स
			  1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री
			  1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद
			  1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर
	 1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण
			  1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद
	 1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण
			  1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिगं और पुनर्निर्माण
			  1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद
			  1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद
	 1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण
			  1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद
			  1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद
			  1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री
			  1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी
			  1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर
			  1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं
			  1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना
			  1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद
	 1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण
			  1.3.14.1 स्टील तयैार करने में प्रयुक्त सामग्री
			  1.3.14.2 मेटेलिक आयरन
			  1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात
			  1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद
			  1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद
			  1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार
			  1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित
			  1.3.14.8 पाइप और ट्यूब
			  1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु
			  1.3.14.10 कास्टिंग
			  1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं
	 1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण
			  1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद
			  1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे
			  1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिगं हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर
			  1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिगं और रोल फॉरर्मिंग, पाउडर धातुकर्म
			  1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवयर
			  1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद
	 1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण
			  1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे
			  1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण

जुला मई जून (अ) जुला (अ)
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No. 21: Wholesale Price Index (Concld.)
(Base: 2011-12 = 100)
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Commodities Weight 2017-18

1 2

        1.3.16.3 Communication Equipment 0.310 110.6

        1.3.16.4 Consumer Electronics 0.641 103.1

        1.3.16.5 Measuring, Testing, Navigating and Control equipment 0.181 106.9

        1.3.16.6 Watches and Clocks 0.076 137.8

        1.3.16.7 Irradiation, Electromedical and Electrotherapeutic equipment 0.055 102.9

        1.3.16.8 Optical instruments and Photographic equipment 0.008 108.0

     1.3.17 MANUFACTURE OF ELECTRICAL EQUIPMENT 2.930 109.6

        1.3.17.1 Electric motors, Generators, Transformers and Electricity distribution and Control apparatus 1.298 105.8

        1.3.17.2 Batteries and Accumulators 0.236 117.4

        1.3.17.3 Fibre optic cables for data transmission or live transmission of images 0.133 116.5

        1.3.17.4 Other electronic and Electric wires and Cables 0.428 105.7

        1.3.17.5 Wiring devices, Electric lighting & display equipment 0.263 109.9

        1.3.17.6 Domestic appliances 0.366 121.3

        1.3.17.7 Other electrical equipment 0.206 107.2

     1.3.18 MANUFACTURE OF MACHINERY AND EQUIPMENT 4.789 108.9

        1.3.18.1 Engines and Turbines, Except aircraft, Vehicle and Two wheeler engines 0.638 102.3

        1.3.18.2 Fluid power equipment 0.162 115.3

        1.3.18.3 Other pumps, Compressors, Taps and Valves 0.552 108.6

        1.3.18.4 Bearings, Gears, Gearing and Driving elements 0.340 109.0

        1.3.18.5 Ovens, Furnaces and Furnace burners 0.008 78.5

        1.3.18.6 Lifting and Handling equipment 0.285 105.8

        1.3.18.7 Office machinery and Equipment 0.006 130.2

        1.3.18.8 Other general-purpose machinery 0.437 127.3

        1.3.18.9 Agricultural and Forestry machinery 0.833 112.8

        1.3.18.10 Metal-forming machinery and Machine tools 0.224 99.6

        1.3.18.11 Machinery for mining, Quarrying and Construction 0.371 75.0

        1.3.18.12 Machinery for food, Beverage and Tobacco processing 0.228 121.1

        1.3.18.13 Machinery for textile, Apparel and Leather production 0.192 117.4

        1.3.18.14 Other special-purpose machinery 0.468 119.5

        1.3.18.15 Renewable electricity generating equipment 0.046 70.4

     1.3.19 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-TRAILERS 4.969 110.7

        1.3.19.1 Motor vehicles 2.600 112.6

        1.3.19.2 Parts and Accessories for motor vehicles 2.368 108.6

     1.3.20 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT 1.648 110.2

        1.3.20.1 Building of ships and Floating structures 0.117 158.8

        1.3.20.2 Railway locomotives and Rolling stock 0.110 104.0

        1.3.20.3 Motor cycles 1.302 105.3

        1.3.20.4 Bicycles and Invalid carriages 0.117 121.3

        1.3.20.5 Other transport equipment 0.002 119.9

     1.3.21 MANUFACTURE OF FURNITURE 0.727 120.3

        1.3.21.1 Furniture 0.727 120.3

     1.3.22 OTHER MANUFACTURING 1.064 109.2

        1.3.22.1 Jewellery and Related articles 0.996 106.7

        1.3.22.2 Musical instruments 0.001 171.0

        1.3.22.3 Sports goods 0.012 126.0

        1.3.22.4 Games and Toys 0.005 128.2

        1.3.22.5 Medical and Dental instruments and Supplies 0.049 151.9

2 FOOD INDEX 24.378 137.3

2017 2018

Jul. May Jun. (P) Jul. (P)

3 4 5 6

104.7 116.3 116.3 116.4

103.4 103.6 104.9 103.7

106.1 111.4 109.2 109.2

137.2 137.4 137.4 137.4

102.2 102.0 102.0 103.0

106.8 111.8 111.8 111.8

109.6 110.8 111.6 111.7

106.0 105.6 107.3 107.3

115.4 117.3 117.4 117.4

123.6 126.0 126.0 127.3

103.5 110.6 111.2 111.6

111.6 109.2 108.1 108.9

121.4 122.8 122.4 122.9

105.5 107.0 108.0 107.3

107.9 109.9 110.3 110.5

102.4 101.1 102.2 102.6

115.2 117.2 117.8 117.3

108.5 108.7 108.7 107.2

105.7 112.5 111.6 112.1

79.2 79.6 79.3 79.1

103.7 109.8 111.6 111.5

130.2 130.2 130.2 130.2

126.5 128.6 129.8 130.1

111.9 114.2 114.0 115.3

98.6 97.5 97.4 99.0

76.1 73.8 74.1 73.9

116.6 121.5 123.5 121.9

114.9 120.2 120.1 122.4

117.9 123.2 123.2 123.1

70.9 68.8 68.6 67.0

110.3 112.1 111.9 112.5

112.5 112.4 112.3 113.1

107.9 111.7 111.4 111.8

109.1 110.4 110.5 110.8

158.8 158.8 158.8 158.8

103.8 105.2 105.2 105.3

104.2 105.2 105.3 105.6

119.8 124.7 125.2 125.8

120.3 121.6 121.3 121.6

119.0 126.2 127.5 125.1

119.0 126.2 127.5 125.1

113.3 106.9 106.9 104.7

111.1 103.8 103.8 101.8

174.0 178.7 173.7 167.9

126.6 126.5 126.4 126.3

128.4 131.7 132.0 129.8

152.0 160.0 160.0 154.9

140.0 135.4 136.8 138.8

Source: Office of the Economic Adviser, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

सं. 21ः थोक मूल्य सूचकांक (समाप्‍त)
(आधारः 2011-12=100)

पण्य भारांक

		  1.3.16.3 संचार उपकरण
		  1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स
		  1.3.16.5 मापने, जांचने, नविगेशन और नियंत्रण उपकरण
		  1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी
		  1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण
		  1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण
	 1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण
		  1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण
		  1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर
		  1.3.17.3 डटेा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल
		  1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल
		  1.3.17.5 वायरिगं संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण
		  1.3.17.6 घरेलू उपकरण
		  1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण
	 1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण
		  1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दपुहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर
		  1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण
		  1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व
		  1.3.18.4 बेयरिगं, गियर्स, गेयरिगं और ड्राइविगं उपकरण
		  1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां
		  1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण
		  1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण
		  1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण
		  1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी
		  1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टल्स
		  1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी
		  1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी
		  1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी
		  1.3.18.14 अन्य विशषे प्रयोजनों के लिए मशीनरी
		  1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी
	 1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण
		  1.3.19.1 मोटर वाहन
		  1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण
	 1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण
		  1.3.20.1 जहाजों और तरैने वाली – वस्तुओं का निर्माण
		  1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिगं स्टाक
		  1.3.20.3 मोटर साइकल
		  1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी
		  1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण
	 1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण
		  1.3.21.1 फर्नीचर
	 1.3.22 अन्य विनिर्माण
		  1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री
		  1.3.22.2 संगीत उपकरण
		  1.3.22.3 खेल के सामान
		  1.3.22.4 खेल और खिलौने
		  1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री
2 खाद्य सूचकांक

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

जुला मई जून (अ) जुला (अ)
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Government Accounts and Treasury Bills

No. 23: Union Government Accounts at a Glance

No. 22:  Index of Industrial Production (Base:2011-12=100)
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April-June

2017-18 2018-19

4 5

120.5 126.8

99.7 105.1

121.1 127.4

152.0 159.4

118.3 125.3

96.1 105.2

121.0 122.9

128.7 138.6

120.8 130.4

130.9 133.3

Gen Ge

Sect El

Ma

Mi

Use- Pri

Ca

Int

Inf

Co

Co

Industry Weight

2016-17 2017-18

1 2 3

General Index

General Index 100.00 120.0 125.3

1  Sectoral Classification

     1.1 Mining 14.37 102.5 104.9

     1.2 Manufacturing 77.63 121.0 126.6

     1.3 Electricity 7.99 141.6 149.2

2  Use-Based Classification

     2.1  Primary Goods 34.05 117.5 121.8

     2.2  Capital Goods 8.22 101.5 105.6

     2.3  Intermediate Goods 17.22 122.3 125.1

     2.4  Infrastructure/ Construction Goods 12.34 125.0 132.0

     2.5  Consumer Durables 12.84 122.6 123.6

     2.6  Consumer Non-Durables 15.33 126.5 139.9

Source : Central Statistics Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

June

2017 2018

6 7

119.3 127.7

98.5 105.0

120.3 128.6

147.4 159.9

116.4 127.2

99.8 109.4

120.0 122.9

130.2 141.3

117.6 133.0

128.2 128.8

(` Billion)

Source: Controller General of Accounts (CGA),  Ministry of Finance, Government of India.

April - July

2018-19
(Actuals)

2017-18
(Actuals)

Percentage to Budget Estimates 

2018-19 2017-18

2 3 4 5

3,357.4 2,910.2 19.5 19.2

2,926.1 2,578.8 19.8 21.0

431.3 331.4 17.6 11.5

5,539.9 5,174.0 77.3 82.0

45.1 41.8 37.0 35.0

92.2 83.2 11.5 11.5

5,402.6 5,049.0 86.5 92.4

8,897.2 8,084.2 36.4 37.7

7,783.9 7,132.9 36.3 38.8

1,808.4 1,608.4 31.4 30.7

1,113.4 951.3 37.1 30.7

8,897.2 8,084.2 36.4 37.7

4,426.5 4,222.7 106.4 131.5

5,402.6 5,049.0 86.5 92.4

3,594.1 3,440.6 741.3 1466.9

Item

Financial Year

2018-19
(Budget

Estimates)

1

1  Revenue Receipts 17,257.4

    1.1 Tax Revenue (Net) 14,806.5

    1.2 Non-Tax Revenue 2,450.9

2  Capital Receipts 7,164.8

    2.1 Recovery of Loans 122.0

    2.2 Other Receipts 800.0

    2.3 Borrowings and Other Liabilities 6,242.8

3  Total Receipts (1+2) 24,422.1

4  Revenue Expenditure 21,417.7

   4.1 Interest Payments 5,758.0

5  Capital Expenditure 3,004.4

6  Total Expenditure (4+5) 24,422.1

7  Revenue Deficit (4-1) 4,160.3

8  Fiscal Deficit {6-(1+2.1+2.2)} 6,242.8

9 Gross Primary Deficit (8-4.1) 484.8

सं. 22ः औदयोगिक उत्पादन का सूचकांक (आधारः 2011-12=100)
उद्योग

मद

भारांक

अप्रैल - जुलाई

जूनअप्रैल-जून

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 23ः केन्द्र सरकार के खात े- एक नज़र में
(राशि बिलियन ₹ में)

(बज़ट अनुमान) (वास्तविक) (वास्तविक)

वित्तीय वर्ष

बज़ट अनुमान का प्रतिशत

स्रोत: महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खात ेऔर खज़ाना बिल

सामान्य सूचकांक
1	 क्षेत्रवार वर्गीकरण
	 1.1	 खनन
	 1.2	 विनिर्माण
	 1.3	 बिजली
2	 उपयोग आधारित वर्गीकरण
	 2.1	 मूल वस्तुएं
	 2.2	 पूंजीगत माल
	 2.3	 मध्यवर्ती माल
	 2.4	 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं
	 2.5	 उपभोक्ता टिकाऊ माल
	 2.6	 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल

1	 राजस्व प्राप्तियां
	 1.1	 कर राजस्व (निवल)
	 1.2	 करेतर राजस्व
2	 पंूजीगत प्राप्तियां
	 2.1	 ऋण की वसूली
	 2.2	 अन्य प्राप्तियां
	 2.3	 उधारियां और अन्य देयताएं
3	 कुल प्राप्तियां (1+2)
4	 राजस्व व्यय
	 4.1	 ब्याज भुगतान
5	 पूंजी व्यय
6	 कुल व्यय (4+5)
7	 राजस्व घाटा (4-1)
8	 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}
9	 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]
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No. 24: Treasury Bills – Ownership Pattern

No. 25: Auctions of Treasury Bills

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

2017 2018

Jul. 28 Jun. 22 Jun. 29 Jul. 6 Jul. 13 Jul. 20 Jul. 27

2 3 4 5 6 7 8

260.5 503.3 514.9 473.9 501.0 470.9 511.7

167.0 164.7 156.5 111.8 141.5 162.1 212.2

676.8 718.1 718.1 518.0 688.0 708.6 784.1

819.1 376.4 370.4 488.3 461.5 500.2 437.9

372.2 290.2 321.1 313.4 337.6 326.6 326.5

242.7 401.0 439.5 408.6 403.0 406.2 442.2

218.8 327.9 352.9 352.9 352.9 332.9 352.9

99.4 244.8 195.2 231.9 223.2 230.4 204.2

595.5 381.4 407.6 405.7 433.7 399.2 401.0

476.8 683.2 757.8 667.1 768.7 722.1 799.7

29.7 149.5 149.5 149.5 149.5 149.4 149.4

317.3 510.5 446.7 521.6 432.0 493.3 451.4

– – – – – – –

– – – – – – –

1,421.0 1,307.4 1,322.5 1,172.9 879.1 1,421.4 1,335.5

5.2 12.3 3.0 2.4 6.3 7.4 5.9

4,275.9 4,750.9 4,830.1 4,642.6 4,892.6 4,901.8 5,073.4

Item 2016-17

1

1   91-day

1.1  Banks 323.7

1.2  Primary Dealers 243.5

1.3  State Governments 146.2

1.4  Others 343.4

2   182-day

2.1  Banks 216.2

2.2  Primary Dealers 316.5

2.3  State Governments 193.6

2.4  Others 120.9

3   364-day

3.1  Banks 512.3

3.2  Primary Dealers 551.8

3.3  State Governments 26.3

3.4  Others 326.4

4   14-day Intermediate

4.1  Banks –

4.2  Primary Dealers –

4.3  State Governments 1,560.6

4.4  Others 5.1

Total Treasury Bills 
(Excluding 14 day Intermediate T Bills) #

3,320.8

# 14D intermediate T-Bills are non-marketable unlike 91D, 182D and 364D T-Bills. These bills are ‘intermediate’ by nature as these are  liquidated 
to replenish shortfall in the daily minimum cash balances of State Governments

(` Billion)

Date of
Auction

Notified
Amount

Bids Received Bids Accepted Total
Issue
(6+7)

Cut-off
Price

Implicit Yield
at Cut-off
Price (per

cent)

Number Total Face Value Number Total Face Value

Competitive Non-
Competitive

Competitive Non-
Competitive

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
91-day Treasury Bills

2018-19   

Jun. 27 70 53 912.31 37.00 21 70.00 37.00 107.00 98.40 6.5219

Jul. 4 100 53 1,073.42 15.66 8 100.00 15.66 115.66 98.41 6.4805

Jul. 11 100 44 432.38 228.06 23 100.00 228.06 328.06 98.40 6.5219

Jul. 18 100 52 511.97 40.00 29 100.00 40.00 140.00 98.40 6.5219

Jul. 25 100 66 374.57 143.04 37 100.00 143.04 243.04 98.36 6.6877

182-day Treasury Bills

2018-19   

Jun. 27 40 44 187.09 25.00 19 40.00 25.00 65.00 96.68 6.8869

Jul. 4 40 47 144.11 0.00 27 40.00 0.00 40.00 96.67 6.9083

Jul. 11 40 43 142.03 0.00 20 40.00 0.00 40.00 96.66 6.9298

Jul. 18 40 43 166.55 0.00 14 40.00 0.00 40.00 96.66 6.9298

Jul. 25 40 44 190.20 20.00 25 40.00 20.00 60.00 96.64 6.9727

364-day Treasury Bills

2018-19   

Jun. 27 40 55 111.42 0.00 26 40.00 0.00 40.00 93.36 7.1318

Jul. 4 40 58 108.83 0.00 34 40.00 0.00 40.00 93.33 7.1663

Jul. 11 40 58 110.02 0.00 31 40.00 0.00 40.00 93.30 7.2009

Jul. 18 40 65 161.90 0.00 26 40.00 0.00 40.00 93.29 7.2124

Jul. 25 40 55 141.58 0.00 32 40.00 0.00 40.00 93.24 7.2700

सं. 24ः खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप
(बिलियन ₹)

सं. 25ः खज़ाना बिलों की नीलामी
(राशि बिलियन ₹ में)

मद
जुला 28

जून 27
जुला 4
जुला 11
जुला 18
जुला 25

जून 27
जुला 4
जुला 11
जुला 18
जुला 25

जून 27
जुला 4
जुला 11
जुला 18
जुला 25

जुला 6 जुला 13 जुला 20 जुला 27जून 22 जून 29

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जसेै नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती 
हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यून्तम नकदी शषे में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जात ेहैं।

91-दिवसीय खज़ाना बिल

182-दिवसीय खज़ाना बिल

364-दिवसीय खज़ाना बिल

नीलामी की
तारीख

कुल
निर्गम
(6+7)

कट-ऑफ
मूल्य

कट-ऑफ मूल्य
पर निहित

प्रतिफल (प्रतिशत)

अधिसूचित
रािश

प्रतियोगी गैर-प्रतियोगी प्रतियोगी
संख्यासंख्या

गैर-प्रतियोगी
कुल अकंित मूल्य कुल अकंित मूल्य

स्वीकृत बोलियांप्राप्त बोलियां 

2018-19

2018-19

2018-19

1	 91-दिवसीय
	 1.1	 बैंक
	 1.2	 प्राथमिक व्यापारी
	 1.3	 राज्य सरकारें
	 1.4	 अन्य
2	 182-दिवसीय
	 2.1	 बैंक
	 2.2	 प्राथमिक व्यापारी
	 2.3	 राज्य सरकारें
	 2.4	 अन्य
3	 364-दिवसीय
	 3.1	 बैंक
	 3.2	 प्राथमिक व्यापारी
	 3.3	 राज्य सरकारें
	 3.4	 अन्य
4	 14-दिवसीय मध्यवर्ती
	 4.1	 बैंक
	 4.2	 प्राथमिक व्यापारी
	 4.3	 राज्य सरकारें
	 4.4	 अन्य
कुल खज़ाना बिल
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#



वर्तमान सांख्यिकी

भारिबैं बुलेटिन सितंबर 2018 57
57

No. 26: Daily Call Money Rates

Financial Markets

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

As on Range of Rates Weighted Average Rates

1 Borrowings/ Lendings Borrowings/ Lendings

1 2

(Per cent per annum)

Includes Notice Money. 

2,   2018

3,   2018

4,   2018

5,   2018

6,   2018

7,   2018

9,   2018

10,   2018

11,   2018

12,   2018

13,   2018

16,   2018

17,   2018

18,   2018

19,   2018

20,   2018

21,   2018

23,   2018

24,   2018

25,   2018

26,   2018

27,   2018

30,   2018

31,   2018

1,   2018

2,   2018

3,   2018

4,   2018

6,   2018

7,   2018

8,   2018

9,   2018

10,   2018

13,   2018

14,   2018

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

July

August

August

August

August

August

August

August

August

August

August

August

Note: 

4.90-6.75

4.90-6.60

4.90-6.50

4.80-6.55

4.80-6.35

4.70-6.40

4.90-6.35

4.90-6.35

4.90-6.35

4.90-6.35

4.90-6.45

4.90-6.30

4.90-6.50

4.90-6.50

4.90-6.50

4.90-6.50

4.70-6.21

5.00-6.55

5.00-6.80

5.10-6.80

5.00-6.60

5.00-6.32

5.00-6.35

4.90-6.35

4.90-6.35

5.20-6.50

5.20-6.50

5.00-6.50

5.10-6.50

5.10-6.50

5.10-6.65

5.20-6.55

5.20-6.55

5.00-6.50

5.10-6.50

6.13

6.11

6.09

6.07

6.14

6.23

6.18

6.15

6.17

6.14

6.16

6.18

6.12

6.14

6.13

6.19

5.81

6.23

6.27

6.24

6.20

6.14

6.19

6.16

6.17

6.34

6.34

5.95

6.28

6.32

6.42

6.37

6.38

6.34

6.37

सं. 26ः दैनिक मांग मुद्रा दरें
(वार्षिक प्रतिशत)

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

जुलाई

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

अगस्त

उधार लेना/उधार देना

दरों का दायरास्थिति के अनुसार

उधार लेना/उधार देना

भारित औसत दरें

वित्तीय बाजार
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No. 27: Certificates of Deposit

No. 28: Commercial Paper

No. 29: Average Daily Turnover in Select Financial Markets

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Item 2017 2018

Jul. 21 Jun. 8 Jun. 22 Jul. 6 Jul. 20

1 2 3 4 5

1    Amount Outstanding (   Billion) 1,226.2 1,861.5 1,745.0 1,688.4 1,638.5

1.1 Issued during the fortnight (   Billion) 200.7 123.1 212.0 254.8 97.4

2    Rate of Interest (per cent) 6.25-6.75 7.05-8.20 6.80-8.50 6.25-9.65 6.65-8.60

`

`

Item 2017 2018

Jul. 31 Jun. 15 Jun. 30 Jul. 15 Jul. 31

1 2 3 4 5

1    Amount Outstanding (    Billion) 3,255.2 5,076.1 4,918.3 5,630.9 6,395.3

1.1 Reported during the fortnight (    Billion) 329.4 1,341.6 1,267.3 995.5 1,677.1

2    Rate of  Interest (per cent) 6.11-11.96 6.25-15.86 6.16-11.19 6.03-10.71 6.19-12.47

`

`

(` Billion)

2017 2018

Jul. 28 Jun. 22 Jun. 29 Jul. 6 Jul. 13 Jul. 20 Jul. 27

2 3 4 5 6 7 8

211.4 428.6 263.0 214.2 261.6 245.9 259.7

54.0 3.3 47.5 74.9 3.0 96.0 3.7

9.1 7.0 7.1 13.2 9.2 13.9 7.5

2,204.8 2,237.9 2,659.3 2,078.6 2,057.9 2,322.5 2,108.8

1,821.7 2,491.1 2,146.3 1,965.5 1,723.4 2,034.1 1,642.4

3.0 7.6 3.6 7.0 3.0 1.9 2.6

59,928 62,202 74,203 58,122 56,411 57,246 66,402

1,170.2 623.9 479.0 410.5 395.0 766.9 498.0

94.4 29.5 29.9 17.6 22.4 45.6 34.0

44.4 44.9 34.3 16.3 16.8 36.0 30.8

8.1 4.5 12.0 10.0 16.2 8.6 4.3

2.4 9.0 2.7 4.3 4.0 11.3 6.3

26.8 13.2 23.5 15.6 57.6 15.4 10.9

1,346.4 725.0 581.3 474.3 512.0 883.8 584.3

6.3 20.1 1.3 0.4 2.2 20.3 0.0

Item 2017-18   

1

1    Call Money 245.5

2    Notice Money 36.6

3    Term Money 9

4    CBLO 2,130.1

5    Market Repo 1,921.8

6    Repo in Corporate Bond 3.8

7    Forex (US $ million) 55,345

8    Govt. of India Dated Securities 808.7

9    State Govt. Securities 45.3

10  Treasury Bills

      10.1  91-Day 35.5

      10.2  182-Day 10.2

      10.3  364-Day 10.3

      10.4  Cash Management Bills 13

11  Total Govt. Securities (8+9+10) 923.0

      11.1  RBI –

1	 मांग मुद्रा

2	 नोटिस मुद्रा

3	 मीयादी मुद्रा

4	 सीबीएलओ

5 	बाजार रिपो

6 	कार्पोरेट बांड में रिपो

7 	फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)

8 	भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभतूियां

9	 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

10	खज़ाना बिल

	 10.1	 91-दिवसीय

	 10.2	 182-दिवसीय

	 10.3	 364-दिवसीय

	 10.4	 नकदी प्रबंधन बिल

11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)

	 11.1	 भारतीय रिज़र्व बैंक

मद
जुला 28 जुला 6 जुला 13 जुला 20 जुला 27जून 22 जून 29

सं. 29ः चुनिदंा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर
(बिलियन ₹)

सं. 27ः जमा प्रमाणपत्र

मद
जुला 21 जुला 6 जुला 20जून 8 जून 22

1	 बकाया राशि (बिलियन ₹)

1.1	पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)

2	 ब्याज दर (प्रतिशत)

सं. 28ः वाणिज्यिक पत्र

मद
जुला 31 जुला 15 जुला 31जून 15 जून 30

1 	 बकाया राशि (बिलियन ₹)

1.1	पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)

2 	 ब्याज दर (प्रतिशत)
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No. 30: New Capital Issues By Non-Government Public Limited Companies

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Jul. 2017 Jul. 2018

No. of
Issues

Amount No. of
Issues

Amount

7 8 9 10

1 13 11.1 13 50.6

1 13 10.6 13 49.5

1 12 9.1 11 40.8

1 12 8.7 11 40.5

1 1 2.0 2 9.8

1 1 1.9 2 9.0

2 – – – –

2 – – – –

2 – – – –

3 2 17.1 1 36.5

3 – – – –

3 – – – –

3 – – – –

3 2 17.1 1 36.5

3 2 17.1 1 36.5

3 – – – –

4 – – – –

4 – – – –

4 – – – –

5 15 28.2 14 87.1

5 14 26.2 12 77.3

5 1 2.0 2 9.8

2017-18 (Apr.-Jul.) 2018-19 (Apr.-Jul.)

No. of
Issues

Amount No. of
Issues

Amount

3 4 5 6

1 45 82.3 57 103.1

1 45 79.1 56 100.5

1 41 75.4 53 91.9

1 41 72.9 52 90.0

1 4 6.9 4 11.3

1 4 6.2 4 10.5

2 – – – –

2 – – – –

2 – – – –

3 3 36.8 6 190.7

3 – – – –

3 – – – –

3 – – – –

3 3 36.8 6 190.7

3 3 36.8 6 190.7

3 – – – –

4 – – – –

4 – – – –

4 – – – –

5 48 119.1 63 293.8

5 44 112.2 59 282.5

5 4 6.9 4 11.3

Security & Type of Issue 2017-18   

No. of
Issues

Amount

1 2

1 Equity Shares 214 679.9

1A Premium 211 657.8

    1.1 Public 193 466.0

          1.1.1 Premium 190 448.7

    1.2 Rights 21 213.9

          1.2.1 Premium 21 209.1

2 Preference Shares – –

    2.1 Public – –

    2.2 Rights – –

3 Debentures 7 49.5

    3.1 Convertible – –

          3.1.1 Public – –

          3.1.2 Rights – –

    3.2 Non-Convertible 7 49.5

          3.2.1 Public 7 49.5

          3.2.2 Rights – –

4 Bonds – –

    4.1 Public – –

    4.2 Rights – –

5 Total (1+2+3+4) 221 729.5

    5.1 Public 200 515.6

    5.2 Rights 21 213.9

 Note : Since April 2018, monthly data is compiled on the basis of closing date of issues as against the earlier practice of compilation on the basis of opening date.
Source : Securities and Exchange Board of India.

* *

* : Data is Provisional

(` Billion)

1 इक्विटी शयेर

1ए प्रीमियम

	 1.1 पब्लिक

		  1.1.1 प्रीमियम

	 1.2 राइट्स

		  1.2.1 प्रीमियम

2 अधिमान शयेर

	 2.1 पब्लिक

	 2.2 राइट्स

3 डिबेंचर

	 3.1 परिवर्तनीय

		  3.1.1 पब्लिक

		  3.1.2 राइट्स

	 3.2 अपरिवर्तनीय	

		  3.1.1 पब्लिक

		  3.1.2 राइट्स

4 बांड

	 4.1 पब्लिक

	 4.2 राइट्स

5 कुल (1+2+3+4)

	 5.1 पब्लिक

	 5.2 राइट्स

सं. 30ः गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटड कंपनियों के नए पंूजी निर्गम
(राशि बिलियन ₹ में)

*: 	आकंड़े अनंतिम है।
टिप्पणी: अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होन की तारीख के आधार 
पर किया जाता था।
	स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

निर्गमों की
संख्या

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार
निर्गमों की

संख्या
निर्गमों की

संख्या
निर्गमों की

संख्या
निर्गमों की

संख्या
राशि राशि राशि राशि राशि

(अप्रैल-जुला) (अप्रैल-जुला.)* जुला जुला
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(US$ Million)

Flows

2017-18   2018-19   

Apr.-Jul. Apr.-Jul.

5 6

1,339 3,893

–172 702

1,426 2,598

85 593

2017 2018

Jul. Jun. Jul.

2 3 4

119,245 124,256 124,447

20,830 22,568 22,727

85,541 87,836 87,769

12,873 13,852 13,951

Scheme

2017-18   

1

1 NRI Deposits 126,182

1.1 FCNR(B) 22,026

1.2 NR(E)RA 90,035

1.3 NRO 14,121

Outstanding

External Sector
No. 31: Foreign Trade

No. 32: Foreign Exchange Reserves

No. 33: NRI Deposits

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Item Unit 2017-18   2017 2018

Jul. Mar. Apr. May Jun. Jul.

1 2 3 4 5 6 7

 1 Exports
` Billion 19,555.4 1,436.9 1,896.5 1,683.1 1,957.9 1,852.8 1,778.6

US $ Million 303,376.2 22,292.2 29,167.0 25,642.8 28,988.9 27,330.0 25,892.2

    1.1 Oil
` Billion 2,413.8 171.9 214.0 177.4 354.5 274.3 274.8

US $ Million 37,456.6 2,667.5 3,292.0 2,702.9 5,249.3 4,045.5 4,000.3

    1.2 Non-oil
` Billion 17,141.6 1,264.9 1,682.4 1,505.7 1,603.4 1,578.5 1,503.8

US $ Million 265,919.6 19,624.7 25,875.1 22,940.0 23,739.6 23,284.5 21,891.9

 2 Imports
` Billion 30,010.2 2,205.4 2,783.0 2,599.5 2,964.6 3,037.8 3,007.9

US $ Million 465,578.3 34,215.2 42,801.2 39,604.4 43,894.3 44,810.3 43,786.9

    2.1 Oil
` Billion 7,003.2 495.8 722.9 685.1 779.0 865.6 848.3

US $ Million 108,658.6 7,691.6 11,117.7 10,438.6 11,534.1 12,768.7 12,348.9

    2.2 Non-oil
` Billion 23,007.0 1,709.6 2,060.1 1,914.3 2,185.6 2,172.2 2,159.6

US $ Million 356,919.7 26,523.6 31,683.5 29,165.9 32,360.2 32,041.6 31,438.0

 3 Trade Balance
` Billion –10,454.7 –768.5 –886.5 –916.4 –1,006.7 –1,185.0 –1,229.2

US $ Million –162,202.1 –11,923.0 –13,634.1 –13,961.6 –14,905.4 –17,480.3 –17,894.6

    3.1 Oil
` Billion –4,589.4 –323.8 –508.8 –507.7 –424.5 –591.4 –573.5

US $ Million –71,202.0 –5,024.1 –7,825.7 –7,735.7 –6,284.8 –8,723.2 –8,348.5

    3.2 Non-oil
` Billion –5,865.3 –444.7 –377.7 –408.6 –582.2 –593.7 –655.8

US $ Million –91,000.1 –6,898.9 –5,808.5 –6,225.9 –8,620.6 –8,757.1 –9,546.1

Source: DGCI&S and Ministry of Commerce & Industry.

1.4 Reserve Tranche Position in IMF ` Billion 146 169 170 170 170 170 172

US $ Million 2,270 2,476 2,474 2,475 2,467 2,458 2,452

1.3 SDRs  SDRs Million 1,063 1,057 1,057 1,057 1,057 1,054 1,054

` Billion 96 101 102 102 102 101 103

US $ Million 1,498 1,481 1,480 1,480 1,476 1,466 1,463

Item Unit 2017 2018

Aug. 18 Jul. 13 Jul. 20 Jul. 27 Aug. 3 Aug. 10 Aug. 17

1 2 3 4 5 6 7

1 Total Reserves ` Billion 25,215 27,702 27,873 27,754 27,686 27,621 28,101

US $ Million 393,402 405,076 405,143 404,193 402,703 400,881 400,848

1.1 Foreign Currency Assets ` Billion 23,695 25,983 26,151 26,028 26,005 25,931 26,404

US $ Million 369,691 380,003 380,050 379,037 378,215 376,265 376,205

1.2 Gold ` Billion 1,278 1,448 1,450 1,454 1,410 1,420 1,422

US $ Million 19,944 21,115 21,140 21,201 20,546 20,691 20,728

सं. 31ः विदेशी व्यापार

सं. 32ः विदेशी मुद्रा भंडार

मद

मद

योजना बकाया  प्रवाह

इकाई

इकाई

जुला

जुला जुला जुला अग अग अगअग

मार्च अप्रैल मई जून जुला

1	 निर्यात

	 1.1 तले

	 1.2 तले से इतर

2	 आयात

	 2.1 तले

	 2.2 तले से इतर

3	 व्यापार शषे

	 3.1 तले

	 3.2 तले से इतर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹
अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹

अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹

अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹

अमेरिकी मिलियन डालर

एसडीआरएस मिलियन

बिलियन ₹

अमेरिकी मिलियन डालर

बिलियन ₹

अमेरिकी मिलियन डालर

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

1 	कुल भंडार

1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां

1.2 स्वर्ण

1.3 एसडीआर

1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति

1 एनआरआई जमाराशियां
1.1 एफसीएनआर (बी)
1.2 एनआर (ई) आरए
1.3 एनआरओ

जुला जुलाजून अप्रैल-जुला अप्रैल-जुला

सं. 33ः अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां
(अमेरिकी मिलियन डालर)

बाह्य क्षेत्र
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No. 35: Outward Remittances under the Liberalised Remittance Scheme (LRS) for Resident Individuals

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(US$ Million)

2017 2018

Jul. May Jun. Jul.

2 3 4 5

880.0 996.1 1,030.6 1,222.9

23.3 31.0 25.8 33.3

3.6 8.2 7.7 5.6

28.0 26.5 25.2 27.6

77.9 118.6 107.8 113.4

0.5 0.2 0.6 0.4

342.8 364.7 380.5 449.8

211.8 248.8 208.5 232.5

1.7 2.1 2.1 2.5

179.0 178.0 257.2 343.6

11.4 17.9 15.2 14.3

Item 2017-18

1

1  Outward Remittances under the LRS 11,333.6

    1.1 Deposit 414.9

    1.2 Purchase of immovable property 89.6

    1.3 Investment in equity/debt 441.8

    1.4 Gift 1,169.7

    1.5 Donations 8.5

    1.6 Travel 4,022.1

    1.7 Maintenance of close relatives 2,937.4

    1.8 Medical Treatment 27.5

    1.9 Studies Abroad 2,021.4

    1.10 Others 200.6

(US$ Million)

2017 2018

Jul. Jun. Jul.

4 5 6

    1.1 Net Foreign Direct Investment (1.1.1–1.1.2) 4,199 1,697 1,981

           1.1.1 Direct Investment to India (1.1.1.1–1. 1.1.2) 4,742 2,974 3,076

                     1.1.1.1 Gross Inflows/Gross Investments 6,171 4,252 4,354

                                   1.1.1.1.1 Equity 4,881 2,942 2,823

                                                     1.1.1.1.1.1 Government (SIA/FI 125 236 3

                                                     1.1.1.1.1.2 RBI 3,935 1,972 1,978

                                                     1.1.1.1.1.3 Acquisition of shares 767 683 788

                                                     1.1.1.1.1.4 Equity capital of
                                                                       unincorporated bodie 54 52 54

                                   1.1.1.1.2 Reinvested earnings 1,014 1,073 1,014

                                   1.1.1.1.3 Other capital 276 237 516

                     1.1.1.2 Repatriation/Disinvestment 1,429 1,278 1,278

                                   1.1.1.2.1 Equity 1,418 1,274 1,274

                                   1.1.1.2.2 Other capital 11 4 4

           1.1.2 Foreign Direct Investment by India
           (1.1.2.1+1.1.2.2+1.1.2.3–1.1.2.4) 543 1,278 1,096

                     1.1.2.1 Equity capital 303 867 584

                     1.1.2.2 Reinvested Earnings 238 243 238

                     1.1.2.3 Other Capital 358 259 366

                     1.1.2.4 Repatriation/Disinvestment 356 92 92

    1.2 Net Portfolio Investment (1.2.1+1.2.2+1.2.3–1.2.4) 887 –3,882 625

           1.2.1 GDRs/ADRs – – –

           1.2.2 FIIs 1,010 –4,202 305

           1.2.3 Offshore funds and others – – –

           1.2.4 Portfolio investment by India 124 –320 –320

1 Foreign Investment Inflows 5,086 –2,185 2,606

2017-18 2018-19

Apr.-Jul. Apr.-Jul.

2 3

    1.1 Net Foreign Direct Investment (1.1.1–1.1.2) 11,343 11,677

           1.1.1 Direct Investment to India (1.1.1.1–1. 1.1.2) 14,890 16,079

                     1.1.1.1 Gross Inflows/Gross Investments 20,769 21,190

                                   1.1.1.1.1 Equity 15,444 15,730

                                                     1.1.1.1.1.1 Government (SIA/FI 391 1,544

                                                     1.1.1.1.1.2 RBI 12,396 12,016

                                                     1.1.1.1.1.3 Acquisition of shares 2,448 1,961

                                                     1.1.1.1.1.4 Equity capital of
                                                                       unincorporated bodie 209 209

                                   1.1.1.1.2 Reinvested earnings 3,939 4,234

                                   1.1.1.1.3 Other capital 1,386 1,226

                     1.1.1.2 Repatriation/Disinvestment 5,878 5,111

                                   1.1.1.2.1 Equity 5,745 5,095

                                   1.1.1.2.2 Other capital 133 16

           1.1.2 Foreign Direct Investment by India
           (1.1.2.1+1.1.2.2+1.1.2.3–1.1.2.4) 3,547 4,402

                     1.1.2.1 Equity capital 2,063 2,816

                     1.1.2.2 Reinvested Earnings 951 966

                     1.1.2.3 Other Capital 1,597 987

                     1.1.2.4 Repatriation/Disinvestment 1,063 368

    1.2 Net Portfolio Investment (1.2.1+1.2.2+1.2.3–1.2.4) 13,338 –7,520

           1.2.1 GDRs/ADRs – –

           1.2.2 FIIs 12,932 –8,801

           1.2.3 Offshore funds and others – –

           1.2.4 Portfolio investment by India –407 –1,281

1 Foreign Investment Inflows 24,681 4,157

Item 2017-18

1

    1.1 Net Foreign Direct Investment (1.1.1–1.1.2) 30,286

           1.1.1 Direct Investment to India (1.1.1.1–1. 1.1.2) 39,431

                     1.1.1.1 Gross Inflows/Gross Investments 60,974

                                   1.1.1.1.1 Equity 45,521

                                                     1.1.1.1.1.1 Government (SIA/FIPB) 7,797

                                                     1.1.1.1.1.2 RBI 29,569

                                                     1.1.1.1.1.3 Acquisition of shares 7,491

                                                     1.1.1.1.1.4 Equity capital of
                                                                       unincorporated bodies 664

                                   1.1.1.1.2 Reinvested earnings 12,542

                                   1.1.1.1.3 Other capital 2,911

                     1.1.1.2 Repatriation/Disinvestment 21,544

                                   1.1.1.2.1 Equity 21,325

                                   1.1.1.2.2 Other capital 219

           1.1.2 Foreign Direct Investment by India
           (1.1.2.1+1.1.2.2+1.1.2.3–1.1.2.4) 9,144

                     1.1.2.1 Equity capital 5,254

                     1.1.2.2 Reinvested Earnings 2,853

                     1.1.2.3 Other Capital 4,525

                     1.1.2.4 Repatriation/Disinvestment 3,487

    1.2 Net Portfolio Investment (1.2.1+1.2.2+1.2.3–1.2.4) 22,115

           1.2.1 GDRs/ADRs –

           1.2.2 FIIs 22,165

           1.2.3 Offshore funds and others –

           1.2.4 Portfolio investment by India 50

1 Foreign Investment Inflows 52,401

1	एलआरएस के अतंर्गत जावक विप्रेषण
	 1.1 जमाराशियां
	 1.2 अचल संपत्ति की खरीद
	 1.3 इक्विटी / डटे में निवेश
	 1.4 उपहार
	 1.5 दान
	 1.6 यात्रा
	 1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव
	 1.8 चिकित्सा उपचार
	 1.9 विदेश में शिक्षा
	 1.10 अन्य

सं. 34ः  विदेशी निवश अतंर्वाह
(अमेरिकी मिलियन डालर)

	 1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवश (1.1.1-1.1.2)
	 	 1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवश (1.1.1.1-1. 1.1.2)
	 	 	 1.1.1.1 सकल अतंर्वाह/सकल निवश
				    1.1.1.1.1 ईक्विटी
					     1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)
					     1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक
					     1.1.1.1.1.3 शयेरों की अधिप्राप्ति
					     1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की
	 	 	 	 	 	 ईक्विटी पंूजी
				    1.1.1.1.2 पुनर्निवशित आय
				    1.1.1.1.3 अन्य पूंजी
			   1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवश
				    1.1.1.2.1 ईक्विटी
				    1.1.1.2.2 अन्य पूंजी
	 	 1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवश
		  (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)
			   1.1.2.1 ईक्विटी पंूजी
			   1.1.2.2 पुनर्निवशित आय
			   1.1.2.3 अन्य पूंजी
			   1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश
	 1.2 निवल संविभागीय निवश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)
		  1.2.1 जीडीआर/एडीआर
		  1.2.2 एफआईआई
		  1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य
		  1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश
1 	विदेशी निवश अतंर्वाह

अप्रैल-जुला अप्रैल-जुला जुला जुलाजून

सं. 35ः वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अतंर्गत जावक विप्रेषण
(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद

मद

जून जुलाजुला मई
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No. 37: External Commercial Borrowings (ECBs) – Registrations

No. 36: Indices of Real Effective Exchange Rate (REER) and Nominal Effective 
Exchange Rate (NEER) of the Indian Rupee

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(US$ Million)

2017 2018

Jul. Jun. Jul.

2 3 4

55 85 85

1,244 2,714 1,175

2 - 1

650 - 1,000

57 85 86

1,894 2,714 2,175

7.10 5.10 5.20

1.11 1.35 1.33

0.00-11.00 0.30-11.00 0.00-12.00

Item 2017-18

1

1 Automatic Route

    1.1 Number 769

    1.2 Amount 20,397

2 Approval Route

    2.1 Number 38

    2.2 Amount 8,471

3 Total (1+2)

    3.1 Number 807

    3.2 Amount 28,868

4 Weighted Average Maturity (in years) 6.10

5 Interest Rate (per cent)

    5.1 Weighted Average Margin over 6-month LIBOR or reference rate for Floating Rate Loans 1.34

    5.2 Interest rate range for Fixed Rate Loans 0.00-12.25

68.62 64.24 64.04

131.38 122.98 122.70

102.63 96.08 95.78

104.96 98.25 98.02

2017 2018

August July August

3 4 5

77.45 73.87 73.37

121.14 115.32 114.54

79.36 75.54 75.10

123.59 117.10 116.422016-17   2017-18   
6-Currency Trade Based Weights

1   Base: 2004-05 (April-March) =100

     1.1 NEER 66.86 68.13

     1.2 REER 125.17 129.87

2   Base: 2016-17 (April-March) =100

      2.1 NEER 100.00 101.90

      2.2 REER 100.00 103.75

 Item

2016-17   2017-18   

1 2

36-Currency Export and Trade Based Weights (Base: 2004-05=100)

1   Trade-Based Weights

      1.1 NEER 74.65 76.94

      1.2 REER 114.51 119.71

2    Export-Based Weights

      2.1 NEER 76.38 78.89

      2.2 REER 116.44 121.94

1 स्वचालित मार्ग

	 1.1 संख्या

	 1.2 राशि

2 अनुमोदन मार्ग

	 2.1 संख्या

	 2.2 राशि

3 कुल (1+2)

	 3.1 संख्या

	 3.2 राशि

4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)

5 ब्याज दर (प्रतिशत)

	 5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर

	 5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा

सं. 36ः भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद

जुलाई

जुला जुलाजून

अगस्तअगस्त

36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)

1 व्यापार आधारित भारांक

1.1 नीर

1.2 रीर

2 निर्यात आधारित भारांक

2.1 नीर

2.2 रीर

6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक

1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100

1.1 नीर

1.2 रीर

2 आधार : 2016-17 (अप्रैल-मार्च) =100

2.1 नीर

2.2 रीर

मद

सं. 37ः बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण
(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)
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(US$ Million)

  Item

Jan-Mar 2017  (PR) Jan-Mar 2018  (P)

Credit Debit Net Credit Debit Net

1 2 3 4 5 6

Overall Balance of Payments(1+2+3) 284,017 276,705 7,312 329,455 316,218 13,237

1 CURRENT ACCOUNT (1.1+ 1.2) 139,362 141,935 –2,573 156,683 169,750 –13,066

1.1 MERCHANDISE 77,354 107,076 –29,722 82,218 123,841 –41,623

1.2 INVISIBLES (1.2.1+1.2.2+1.2.3) 62,008 34,859 27,149 74,466 45,909 28,557

          1.2.1 Services 41,791 23,265 18,525 51,585 31,421 20,164
                   1.2.1.1 Travel 6,720 3,655 3,065 7,710 4,728 2,983
                   1.2.1.2 Transportation 4,226 3,694 533 4,688 4,941 –253
                   1.2.1.3 Insurance 591 439 153 638 370 268
                   1.2.1.4 G.n.i.e. 136 146 –10 179 305 –126
                   1.2.1.5 Miscellaneous 30,117 15,332 14,785 38,370 21,076 17,293
                               1.2.1.5.1 Software Services 18,514 974 17,540 19,906 1,345 18,561
                               1.2.1.5.2 Business Services 8,320 8,239 81 9,936 9,433 503
                               1.2.1.5.3 Financial Services 1,007 1,431 –424 1,686 1,171 515
                               1.2.1.5.4 Communication Services 666 204 462 600 263 337
          1.2.2 Transfers 15,735 1,549 14,186 18,100 1,887 16,213
                   1.2.2.1 Official 34 216 –183 30 219 –190
                   1.2.2.2 Private 15,701 1,333 14,368 18,070 1,668 16,402
          1.2.3 Income 4,482 10,045 –5,562 4,781 12,601 –7,820
                   1.2.3.1 Investment Income 3,366 9,399 –6,033 3,651 11,984 –8,333
                   1.2.3.2 Compensation of Employees 1,116 646 470 1,129 617 513
2 CAPITAL ACCOUNT (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 145,128 134,770 10,357 171,492 146,468 25,024

2.1 Foreign Investment (2.1.1+2.1.2) 85,079 69,283 15,796 85,777 77,094 8,683

          2.1.1 Foreign Direct Investment 13,999 9,001 4,997 13,840 7,432 6,408
                   2.1.1.1 In India 12,342 3,201 9,141 13,097 4,492 8,605
                               2.1.1.1.1 Equity 7,968 2,818 5,149 9,096 4,458 4,638
                               2.1.1.1.2 Reinvested Earnings 3,241 – 3,241 3,393 – 3,393
                               2.1.1.1.3 Other Capital 1,133 383 750 608 34 574
                   2.1.1.2 Abroad 1,657 5,800 –4,143 743 2,941 –2,198
                               2.1.1.2.1 Equity 1,657 3,471 –1,814 743 1,263 –520
                               2.1.1.2.2 Reinvested Earnings 0 731 –731 0 713 –713
                               2.1.1.2.3 Other Capital 0 1,598 –1,598 0 964 –964
          2.1.2 Portfolio Investment 71,080 60,282 10,799 71,937 69,661 2,276
                   2.1.2.1 In India 70,858 59,727 11,131 71,802 69,427 2,376
                               2.1.2.1.1 FIIs 70,858 59,727 11,131 71,802 69,427 2,376
                                              2.1.2.1.1.1 Equity 57,118 50,678 6,440 58,274 56,148 2,126
                                              2.1.2.1.1.2 Debt 13,739 9,049 4,691 13,528 13,279 249
                               2.1.2.1.2 ADR/GDRs 0 0 0 0 0 0
                   2.1.2.2 Abroad 223 554 –332 135 235 –100
2.2 Loans (2.2.1+2.2.2+2.2.3) 34,267 30,279 3,987 40,835 33,870 6,965

          2.2.1 External Assistance 2,020 1,154 866 2,686 1,257 1,430
                   2.2.1.1 By India 14 58 –43 14 31 –17
                   2.2.1.2 To India 2,005 1,096 909 2,673 1,225 1,447
          2.2.2 Commercial Borrowings 6,976 7,851 –875 13,581 12,589 992
                   2.2.2.1 By India 1,736 1,675 61 6,134 6,098 36
                   2.2.2.2 To India 5,240 6,176 –936 7,447 6,491 956
          2.2.3 Short Term to India 25,270 21,274 3,996 24,568 20,025 4,543
                   2.2.3.1 Suppliers' Credit > 180 days & Buyers' Credit 24,645 21,274 3,371 22,951 20,025 2,926
                   2.2.3.2 Suppliers' Credit up to 180 days 625 0 625 1,617 0 1,617
2.3 Banking Capital (2.3.1+2.3.2) 16,039 29,081 –13,042 31,834 27,205 4,629

          2.3.1 Commercial Banks 16,034 29,081 –13,047 31,751 27,205 4,547
                   2.3.1.1 Assets 163 11,215 –11,053 7,132 10,960 –3,829
                   2.3.1.2 Liabilities 15,872 17,866 –1,994 24,620 16,244 8,375
                               2.3.1.2.1 Non-Resident Deposits 15,006 12,308 2,698 20,068 15,432 4,636
          2.3.2 Others 5 0 5 83 0 83
2.4 Rupee Debt Service – 48 –48 – 50 –50
2.5 Other Capital 9,743 6,080 3,663 13,045 8,250 4,795
3 Errors & Omissions –472 – –472 1,279 – 1,279

4 Monetary Movements (4.1+ 4.2) 0 7,312 –7,312 0 13,237 –13,237

    4.1 I.M.F. 0 0 0 0 0 0
    4.2 Foreign Exchange Reserves (Increase - / Decrease +) 0 7,312 –7,312 0 13,237 –13,237
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समग्र भुगतान शषे (1+2+3)

1 चालू खाता (1.1+1.2)

1.1 पण्य

1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)

	 1.2.1 सेवाएं

		  1.2.1.1 यात्रा

		  1.2.1.2 परिवहन

		  1.2.1.3 बीमा

		  1.2.1.4 जीएनआईई

		  1.2.1.5 विविध

			   1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं

			   1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं

			   1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं

			   1.2.1.5.4 संचार सेवाएं

	 1.2.2 अतंरण

		  1.2.2.1 आधिकारिक

		  1.2.2.2 निजी

	 1.2.3 आय

		  1.2.3.1 निवेश आय

		  1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति

2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)

2.1 विदेशी निवश (2.1.1+2.1.2)

	 2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश		 	

2.1.1.1 भारत में

			   2.1.1.1.1 इक्विटी

			   2.1.1.1.2 पुनर्निवशित आय

			   2.1.1.1.3 अन्य पूंजी

		  2.1.1.2 विदेश में

			   2.1.1.2.1 इक्विटी

			   2.1.1.2.2 पुनर्निवशित आय

			   2.1.1.2.3 अन्य पूंजी

	 2.1.2 संविभाग निवेश

		  2.1.2.1 भारत में

			   2.1.2.1.1 एफआईआई

				    2.1.2.1.1.1 इक्विटी

				    2.1.2.1.1.2 ऋण

			   2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर

		  2.1.2.2 विदेश में

2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)

	 2.2.1 बाह्य सहायता

		  2.2.1.1 भारत द्वारा

		  2.2.1.2 भारत को

	 2.2.2 वाणिज्यिक उधार

		  2.2.2.1 भारत द्वारा

		  2.2.2.2 भारत को	

	 2.2.3 भारत को अल्पावधि

		  2.2.3.1 आपूर्ति कर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण

		  2.2.3.2 आपूर्ति कर्ता का 180 दिन तक का ऋण

2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)

	 2.3.1 वाणिज्यिक बैंक

		  2.3.1.1 आस्तियां

		  2.3.1.2 देयताएं

			   2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां

	 2.3.2 अन्य

2.4 रुपया ऋण चुकौती

2.5 अन्य पूंजी

3 भूल-चूक

4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)

	 4.1 आईएमएफ

	 4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वदृ्धि -/ कमी +)

जन.-मार्च 2017 (आं.सं) जन.-मार्च 2018 (प्रा.)

मद
जमा जमानामे नामेनिवल निवल

सं. 38ः भारत का समग्र भुगतान संतुलन
(मिलियन अमेरिकी डालर)
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(` Billion)

 Item

Jan-Mar 2017  (PR) Jan-Mar 2018  (P)

Credit Debit Net Credit Debit Net

1 2 3 4 5 6

Overall Balance of Payments(1+2+3) 19,032 18,542 490 21,198 20,347 852

1 CURRENT ACCOUNT (1.1+ 1.2) 9,339 9,511 –172 10,082 10,922 –841

1.1 MERCHANDISE 5,184 7,175 –1,992 5,290 7,968 –2,678

1.2 INVISIBLES (1.2.1+1.2.2+1.2.3) 4,155 2,336 1,819 4,791 2,954 1,837

          1.2.1 Services 2,800 1,559 1,241 3,319 2,022 1,297
                   1.2.1.1 Travel 450 245 205 496 304 192
                   1.2.1.2 Transportation 283 248 36 302 318 –16
                   1.2.1.3 Insurance 40 29 10 41 24 17
                   1.2.1.4 G.n.i.e. 9 10 –1 12 20 –8
                   1.2.1.5 Miscellaneous 2,018 1,027 991 2,469 1,356 1,113
                               1.2.1.5.1 Software Services 1,241 65 1,175 1,281 87 1,194
                               1.2.1.5.2 Business Services 558 552 5 639 607 32
                               1.2.1.5.3 Financial Services 67 96 –28 108 75 33
                               1.2.1.5.4 Communication Services 45 14 31 39 17 22
          1.2.2 Transfers 1,054 104 951 1,165 121 1,043
                   1.2.2.1 Official 2 14 –12 2 14 –12
                   1.2.2.2 Private 1,052 89 963 1,163 107 1,055
          1.2.3 Income 300 673 –373 308 811 –503
                   1.2.3.1 Investment Income 226 630 –404 235 771 –536
                   1.2.3.2 Compensation of Employees 75 43 32 73 40 33
2 CAPITAL ACCOUNT (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5) 9,725 9,031 694 11,034 9,424 1,610

2.1 Foreign Investment (2.1.1+2.1.2) 5,701 4,643 1,059 5,519 4,961 559
          2.1.1 Foreign Direct Investment 938 603 335 891 478 412
                   2.1.1.1 In India 827 214 613 843 289 554
                               2.1.1.1.1 Equity 534 189 345 585 287 298
                               2.1.1.1.2 Reinvested Earnings 217 0 217 218 0 218
                               2.1.1.1.3 Other Capital 76 26 50 39 2 37
                   2.1.1.2 Abroad 111 389 –278 48 189 –141
                               2.1.1.2.1 Equity 111 233 –122 48 81 –33
                               2.1.1.2.2 Reinvested Earnings 0 49 –49 0 46 –46
                               2.1.1.2.3 Other Capital 0 107 –107 0 62 –62
          2.1.2 Portfolio Investment 4,763 4,040 724 4,629 4,482 146
                   2.1.2.1 In India 4,748 4,002 746 4,620 4,467 153
                               2.1.2.1.1 FIIs 4,748 4,002 746 4,620 4,467 153
                                              2.1.2.1.1.1 Equity 3,828 3,396 432 3,750 3,613 137
                                              2.1.2.1.1.2 Debt 921 606 314 870 854 16
                               2.1.2.1.2 ADR/GDRs 0 0 0 0 0 0
                   2.1.2.2 Abroad 15 37 –22 9 15 –6
2.2 Loans (2.2.1+2.2.2+2.2.3) 2,296 2,029 267 2,628 2,179 448

          2.2.1 External Assistance 135 77 58 173 81 92
                   2.2.1.1 By India 1 4 –3 1 2 –1
                   2.2.1.2 To India 134 73 61 172 79 93
          2.2.2 Commercial Borrowings 467 526 –59 874 810 64
                   2.2.2.1 By India 116 112 4 395 392 2
                   2.2.2.2 To India 351 414 –63 479 418 62
          2.2.3 Short Term to India 1,693 1,426 268 1,581 1,288 292
                   2.2.3.1 Suppliers' Credit > 180 days & Buyers' Credit 1,652 1,426 226 1,477 1,288 188
                   2.2.3.2 Suppliers' Credit up to 180 days 42 0 42 104 0 104
2.3 Banking Capital (2.3.1+2.3.2) 1,075 1,949 –874 2,048 1,750 298

          2.3.1 Commercial Banks 1,074 1,949 –874 2,043 1,750 293
                   2.3.1.1 Assets 11 752 –741 459 705 –246
                   2.3.1.2 Liabilities 1,064 1,197 –134 1,584 1,045 539
                               2.3.1.2.1 Non-Resident Deposits 1,006 825 181 1,291 993 298
          2.3.2 Others 0 0 0 5 0 5
2.4 Rupee Debt Service 0 3 –3 0 3 –3
2.5 Other Capital 653 407 245 839 531 309
3 Errors & Omissions –32 0 –32 82 0 82

4 Monetary Movements (4.1+ 4.2) 0 490 –490 0 852 –852

    4.1 I.M.F. 0 0 0 – – –
    4.2 Foreign Exchange Reserves (Increase - / Decrease +) 0 490 –490 0 852 –852

समग्र भुगतान शषे (1+2+3)
1 चालू खाता (1.1+1.2)
1.1 पण्य
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)
	 1.2.1 सेवाएं
		  1.2.1.1 यात्रा
		  1.2.1.2 परिवहन
		  1.2.1.3 बीमा
		  1.2.1.4 जीएनआईई
		  1.2.1.5 विविध
			   1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं
			   1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं
			   1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं
			   1.2.1.5.4 संचार सेवाएं
	 1.2.2 अतंरण
		  1.2.2.1 आधिकारिक
		  1.2.2.2 निजी
	 1.2.3 आय
		  1.2.3.1 निवेश आय
		  1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)
	 2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
		  2.1.1.1 भारत में
			   2.1.1.1.1 इक्विटी
			   2.1.1.1.2 पुनर्निवशित आय
			   2.1.1.1.3 अन्य पूंजी
		  2.1.1.2 विदेश में
			   2.1.1.2.1 इक्विटी
			   2.1.1.2.2 पुनर्निवशित आय
			   2.1.1.2.3 अन्य पूंजी
	 2.1.2 संविभाग निवेश
		  2.1.2.1 भारत में
			   2.1.2.1.1 एफआईआई
				    2.1.2.1.1.1 इक्विटी
				    2.1.2.1.1.2 ऋण
			   2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर
		  2.1.2.2 विदेश में
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)
	 2.2.1 बाह्य सहायता
		  2.2.1.1 भारत द्वारा
		  2.2.1.2 भारत को
	 2.2.2 वाणिज्यिक उधार
		  2.2.2.1 भारत द्वारा
		  2.2.2.2 भारत को
	 2.2.3 भारत को अल्पावधि
		  2.2.3.1 आपूर्ति कर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण
		  2.2.3.2 आपूर्ति कर्ता का 180 दिन तक का ऋण
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)
	 2.3.1 वाणिज्यिक बैंक
		  2.3.1.1 आस्तियां
		  2.3.1.2 देयताएं
			   2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां
	 2.3.2 अन्य
2.4 रुपया ऋण चुकौती
2.5 अन्य पूंजी
3 भूल-चूक
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)
	 4.1 आईएमएफ
	 4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वदृ्धि -/ कमी +)

सं. 39ः भारत का समग्र भुगतान संतुलन
(बिलियन ₹)

जन.-मार्च 2017 (आं.सं) जन.-मार्च 2018 (प्रा.)
जमा जमानामे नामेनिवल निवल

मद
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(US $ Million)

Item Jan-Mar 2017  (PR) Jan-Mar 2018  (P)

Credit Debit Net Credit Debit Net

1 2 3 4 5 6
1  Current Account (1.A+1.B+1.C) 139,361 141,915 –2,554 169,730 –13,047

    1.A Goods and Services (1.A.a+1.A.b) 119,145 130,341 –11,196 155,262 –21,459

                1.A.a Goods (1.A.a.1 to 1.A.a.3) 77,354 107,076 –29,722 123,841 –41,623

                            1.A.a.1 General merchandise on a BOP basis 77,623 97,379 –19,756 116,776 –33,904
                            1.A.a.2 Net exports of goods under merchanting –268 0 –268 0 –655
                            1.A.a.3 Nonmonetary gold – 9,697 –9,697 7,065 –7,065
                1.A.b Services (1.A.b.1 to 1.A.b.13) 41,791 23,265 18,525 31,421 20,164

                            1.A.b.1 Manufacturing services on physical inputs owned by others 23 11 12 13 43
                            1.A.b.2 Maintenance and repair services n.i.e. 68 116 –48 155 –95
                            1.A.b.3 Transport 4,226 3,694 533 4,941 –253
                            1.A.b.4 Travel 6,720 3,655 3,065 4,728 2,983
                            1.A.b.5 Construction 564 244 320 585 –50
                            1.A.b.6 Insurance and pension services 591 439 153 370 268
                            1.A.b.7 Financial services 1,007 1,431 –424 1,171 515
                            1.A.b.8 Charges for the use of intellectual property n.i.e. 140 1,342 –1,203 1,704 –1,492
                            1.A.b.9 Telecommunications, computer, and information services 19,253 1,278 17,975 1,708 18,866
                            1.A.b.10 Other business services 8,320 8,239 81 9,433 503
                            1.A.b.11 Personal, cultural, and recreational services 328 454 –126 616 –136
                            1.A.b.12 Government goods and services n.i.e. 136 146 –10 305 –126
                            1.A.b.13 Others n.i.e. 414 2,217 –1,803 5,691 –861
    1.B Primary Income (1.B.1 to 1.B.3) 4,482 10,045 –5,562 12,601 –7,820

                1.B.1 Compensation of employees 1,116 646 470 617 513
                1.B.2 Investment income 2,624 9,182 –6,558 11,841 –8,997
                            1.B.2.1 Direct investment 1,319 4,376 –3,057 5,968 –4,631
                            1.B.2.2 Portfolio investment 46 1,677 –1,630 2,347 –2,292
                            1.B.2.3 Other investment 243 3,129 –2,886 3,515 –3,247
                            1.B.2.4 Reserve assets 1,015 0 1,015 11 1,173
                1.B.3 Other primary income 742 217 525 143 664
    1.C Secondary Income (1.C.1+1.C.2) 15,734 1,529 14,205 1,868 16,231

                1.C.1 Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and NPISHs 15,701 1,333 14,368 1,668 16,402
                            1.C.1.1 Personal transfers (Current transfers between resident and/ non-resident households) 15,155 1,075 14,080 1,260 16,224
                            1.C.1.2 Other current transfers 546 259 288 408 178
                1.C.2 General government 33 196 –163 200 –171
2  Capital Account (2.1+2.2) 96 72 24 105 –43

    2.1 Gross acquisitions (DR.)/disposals (CR.) of non-produced nonfinancial assets 49 13 36 5 1
    2.2 Capital transfers 47 60 –13 100 –44
3 Financial Account (3.1 to 3.5) 145,033 142,030 3,003 159,620 11,811

    3.1 Direct Investment (3.1A+3.1B) 13,999 9,001 4,997 7,432 6,408

                3.1.A Direct Investment in India 12,342 3,201 9,141 4,492 8,605
                3.1.A.1 Equity and investment fund shares 11,209 2,818 8,390 4,458 8,031
                            3.1.A.1.1 Equity other than reinvestment of earnings 7,968 2,818 5,149 4,458 4,638
                            3.1.A.1.2 Reinvestment of earnings 3,241 – 3,241 – 3,393
                3.1.A.2 Debt instruments 1,133 383 750 34 574
                            3.1.A.2.1 Direct investor in direct investment enterprises 1,133 383 750 34 574
                3.1.B Direct Investment by India 1,657 5,800 –4,143 2,941 –2,198
                3.1.B.1 Equity and investment fund shares 1,657 4,202 –2,545 1,976 –1,234
                            3.1.B.1.1 Equity other than reinvestment of earnings 1,657 3,471 –1,814 1,263 –520
                            3.1.B.1.2 Reinvestment of earnings – 731 –731 713 –713
                3.1.B.2 Debt instruments 0 1,598 –1,598 964 –964
                            3.1.B.2.1 Direct investor in direct investment enterprises – 1,598 –1,598 964 –964
    3.2 Portfolio Investment 71,080 60,282 10,799 69,661 2,276

          3.2.A Portfolio Investment in India 70,858 59,727 11,131 69,427 2,376
                3.2.1 Equity and investment fund shares 57,118 50,678 6,440 56,148 2,126
                3.2.2 Debt securities 13,739 9,049 4,691 13,279 249
          3.2.B Portfolio Investment by India 223 554 –332 235 –100
    3.3 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options 4,371 1,458 2,914 5,114 –104

    3.4 Other investment 55,583 63,978 –8,395 64,175 16,468

                3.4.1 Other equity (ADRs/GDRs) 0 0 0 0 0
                3.4.2 Currency and deposits 15,011 12,308 2,702 15,432 4,719
                            3.4.2.1 Central bank (Rupee Debt Movements; NRG) 5 0 5 0 83
                            3.4.2.2 Deposit-taking corporations, except the central bank (NRI Deposits) 15,006 12,308 2,698 15,432 4,636
                            3.4.2.3 General government – – – – –
                            3.4.2.4 Other sectors – – – – –
                3.4.3 Loans (External Assistance, ECBs and Banking Capital) 10,024 25,777 –15,753 25,618 2,333
                      3.4.3.A Loans to India 8,274 24,045 –15,771 19,489 2,313
                      3.4.3.B Loans by India 1,750 1,733 18 6,129 19
                3.4.4 Insurance, pension, and standardized guarantee schemes 30 171 –142 951 –910
                3.4.5 Trade credit and advances 25,270 21,274 3,996 20,025 4,543
                3.4.6 Other accounts receivable/payable - other 5,247 4,446 801 2,149 5,784
                3.4.7 Special drawing rights – – 0 – –
    3.5 Reserve assets 0 7,312 –7,312 13,237 –13,237

                3.5.1 Monetary gold – – – – –
                3.5.2 Special drawing rights n.a. – – – – –
                3.5.3 Reserve position in the IMF n.a. – – – – –
                3.5.4 Other reserve assets (Foreign Currency Assets) 0 7,312 –7,312 13,237 –13,237
4 Total assets/liabilities 145,033 142,030 3,003 159,620 11,811

                4.1 Equity and investment fund shares 74,607 59,882 14,725 68,882 7,810
                4.2 Debt instruments 65,178 70,390 –5,212 75,352 11,454
                4.3 Other financial assets and liabilities 5,247 11,758 –6,510 15,386 –7,453
5 Net errors and omissions – 472 –472

156,683

133,803

82,218

82,872
–655

–
51,585

55
60

4,688
7,710

535
638

1,686
212

20,574
9,936

480
179

4,830
4,781

1,129
2,844
1,337

56
268

1,183
807

18,099

18,070
17,484

586
29
62

6
56

171,430

13,840

13,097
12,489
9,096
3,393

608
608
743
743
743

–
0
–

71,937

71,802
58,274
13,528

135
5,010

80,643

0
20,151

83
20,068

–
–

27,951
21,803
6,148

41
24,568
7,933

–
0
–
–
–
0

171,430

76,692
86,806
7,933
1,279 – 1,279
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1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)
	 1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)
	 	 1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)
	 	 	 1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं
	 	 	 1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अतंर्गत माल का निवल निर्यात
	 	 	 1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण
	 	 1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)
	 	 	 1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.3 परिवहन
	 	 	 1.अ.ख.4 यात्रा
	 	 	 1.अ.ख.5 निर्माण
	 	 	 1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार
	 	 	 1.अ.ख.9 दरूसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.11 वयक्तिक, सांस्कृति क और मनोरंजन संबंधी सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है
	 1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)
	 	 1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति
	 	 1.आ.2 निवेश आय
	 	 	 1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश
	 	 	 1.आ.2.2 संविभाग निवेश
	 	 	 1.आ.2.3 अन्य निवेश
	 	 	 1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां
	 	 1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय
	 1.इ िद्वतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2) 
	 	 1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच
	 	 	 1.इ.1.1 वयक्तिक अतंरण ( निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अतंरण)
	 	 	 1.इ.1.2 अन्य चालू अतंरण
	 	 1.इ.2 सामान्य सरकार
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)
	 2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)
	 2.2 पूँजी अतंरण
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)
	 3.1 प्रत्यक्ष निवश (3.1अ+3.1अा)
	 	 3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश
	 	 3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शयेर
	 	 	 3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवश से इतर इक्विटी
	 	 	 3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवश
	 	 3.1.अ.2 ऋण लिखत
	 	 	 3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक
	 	 3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश
	 	 3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शयेर
	 	 	 3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवश को छोड़कर इक्विटी
	 	 	 3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवश
	 	 3.1.आ.2 ऋण लिखत
	 	 	 3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक
	 3.2 संविभाग निवश
	 	 3.2अ भारत में संविभाग निवेश
	 	 	 3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शयेर
	 	 	 3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां
	 	 3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश
	 3.3 वित्तीय डरेिवटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन
	 3.4 अन्य निवश
	 	 3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)
	 	 3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां
	 	 	 3.4.2.1 कें द्रीय बैंक (रूपी डटे मूवमेंट; एनआरजी)
	 	 	 3.4.2.2 कें द्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)
	 	 	 3.4.2.3 सामान्य सरकार
	 	 	 3.4.2.4 अन्य क्षेत्र
	 	 3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पँूजी)
	 	 	 3.4.3अ भारत को ऋण
	 	 	 3.4.3आ भारत द्वारा ऋण
	 	 3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं
	 	 3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम
	 	 3.4.6 अन्य खात ेप्राप्य /देय-अन्य
	 	 3.4.7 विशषे आहरण अधिकार
	 3.5 आरक्षित आस्तियां
	 	 3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण
	 	 3.5.2 विशषे आहरण अधिकार एन.ए
	 	 3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए
	 	 3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)
4. कुल आस्तियां / देयताएं
	 4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शयेर
	 4.2 ऋण लिखत
	 4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं
5. निवल भूल-चूक

सं. 40ः बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण
(मिलियन अमेरिकी डालर)

जन.-मार्च 2017 (आं.सं)
जमा जमानामे नामेनिवल निवल

जन.-मार्च 2018 (प्रा.)मद
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9,339 9,510 –171 10,082 10,921 –840

7,984 8,734 –750 8,609 9,990 –1,381

5,184 7,175 –1,992 5,290 7,968 –2,678

5,202 6,525 –1,324 5,332 7,514 –2,182
-18 0 –18 -42 0 –42

0 650 –650 0 455 –455
2,800 1,559 1,241 3,319 2,022 1,297

2 1 1 4 1 3
5 8 –3 4 10 –6

283 248 36 302 318 –16
450 245 205 496 304 192
38 16 21 34 38 –3
40 29 10 41 24 17
67 96 –28 108 75 33
9 90 –81 14 110 –96

1,290 86 1,205 1,324 110 1,214
558 552 5 639 607 32
22 30 –8 31 40 –9
9 10 –1 12 20 –8

28 149 –121 311 366 –55
300 673 –373 308 811 –503

75 43 32 73 40 33
176 615 –439 183 762 –579
88 293 –205 86 384 –298
3 112 –109 4 151 –147

16 210 –193 17 226 –209
68 0 68 76 1 75
50 15 35 52 9 43

1,054 102 952 1,165 120 1,044

1,052 89 963 1,163 107 1,055
1,016 72 944 1,125 81 1,044

37 17 19 38 26 11
2 13 –11 2 13 –11
6 5 2 4 7 –3

3 1 2 0 0 0
3 4 –1 4 6 –3

9,719 9,518 201 11,031 10,271 760

938 603 335 891 478 412

827 214 613 843 289 554
751 189 562 804 287 517
534 189 345 585 287 298
217 0 217 218 0 218
76 26 50 39 2 37
76 26 50 39 2 37

111 389 –278 48 189 –141
111 282 –171 48 127 –79
111 233 –122 48 81 –33

0 49 –49 0 46 –46
0 107 –107 0 62 –62
0 107 –107 0 62 –62

4,763 4,040 724 4,629 4,482 146

4,748 4,002 746 4,620 4,467 153
3,828 3,396 432 3,750 3,613 137

921 606 314 870 854 16
15 37 –22 9 15 –6

293 98 195 322 329 –7

3,725 4,287 –563 5,189 4,129 1,060

0 0 0 0 0 0
1,006 825 181 1,297 993 304

0 0 0 5 0 5
1,006 825 181 1,291 993 298

– – – –
– – – –

672 1,727 –1,056 1,798 1,648 150
554 1,611 –1,057 1,403 1,254 149
117 116 1 396 394 1

2 11 –10 3 61 –59
1,693 1,426 268 1,581 1,288 292

352 298 54 510 138 372
0 0 0 – –
0 490 –490 0 852 –852

– – – –
– – – –
– – – –

0 490 –490 0 852 –852
9,719 9,518 201 11,031 10,271 760

5,000 4,013 987 4,935 4,432 503
4,368 4,717 –349 5,585 4,848 737

352 788 –436 510 990 –480
32 –32 82 – 82
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No. 41: Standard Presentation of BoP in India as per BPM6
(` Billion)

Jan-Mar 2017  (PR) Jan-Mar 2018  (P)

Credit Debit Net Credit Debit Net

1 2 3 4 5 6

Item

1  Current Account (1.A+1.B+1.C)

    1.A Goods and Services (1.A.a+1.A.b)

                1.A.a Goods (1.A.a.1 to 1.A.a.3)

                            1.A.a.1 General merchandise on a BOP basis
                            1.A.a.2 Net exports of goods under merchanting
                            1.A.a.3 Nonmonetary gold
                1.A.b Services (1.A.b.1 to 1.A.b.13)

                            1.A.b.1 Manufacturing services on physical inputs owned by others
                            1.A.b.2 Maintenance and repair services n.i.e.
                            1.A.b.3 Transport
                            1.A.b.4 Travel
                            1.A.b.5 Construction
                            1.A.b.6 Insurance and pension services
                            1.A.b.7 Financial services
                            1.A.b.8 Charges for the use of intellectual property n.i.e.
                            1.A.b.9 Telecommunications, computer, and information services
                            1.A.b.10 Other business services
                            1.A.b.11 Personal, cultural, and recreational services
                            1.A.b.12 Government goods and services n.i.e.
                            1.A.b.13 Others n.i.e.
    1.B Primary Income (1.B.1 to 1.B.3)

                1.B.1 Compensation of employees
                1.B.2 Investment income
                            1.B.2.1 Direct investment
                            1.B.2.2 Portfolio investment
                            1.B.2.3 Other investment
                            1.B.2.4 Reserve assets
                1.B.3 Other primary income
    1.C Secondary Income (1.C.1+1.C.2)

                1.C.1 Financial corporations, nonfinancial corporations, households, and NPISHs
                            1.C.1.1 Personal transfers (Current transfers between resident and/ non-resident households)
                            1.C.1.2 Other current transfers
                1.C.2 General government
2  Capital Account (2.1+2.2)

    2.1 Gross acquisitions (DR.)/disposals (CR.) of non-produced nonfinancial assets
    2.2 Capital transfers
3 Financial Account (3.1 to 3.5)

    3.1 Direct Investment (3.1A+3.1B)

                3.1.A Direct Investment in India
                3.1.A.1 Equity and investment fund shares
                            3.1.A.1.1 Equity other than reinvestment of earnings
                            3.1.A.1.2 Reinvestment of earnings
                3.1.A.2 Debt instruments
                            3.1.A.2.1 Direct investor in direct investment enterprises
                3.1.B Direct Investment by India
                3.1.B.1 Equity and investment fund shares
                            3.1.B.1.1 Equity other than reinvestment of earnings
                            3.1.B.1.2 Reinvestment of earnings
                3.1.B.2 Debt instruments
                            3.1.B.2.1 Direct investor in direct investment enterprises
    3.2 Portfolio Investment

          3.2.A Portfolio Investment in India
                3.2.1 Equity and investment fund shares
                3.2.2 Debt securities
          3.2.B Portfolio Investment by India
    3.3 Financial derivatives (other than reserves) and employee stock options

    3.4 Other investment

                3.4.1 Other equity (ADRs/GDRs)
                3.4.2 Currency and deposits
                            3.4.2.1 Central bank (Rupee Debt Movements; NRG)
                            3.4.2.2 Deposit-taking corporations, except the central bank (NRI Deposits)
                            3.4.2.3 General government
                            3.4.2.4 Other sectors
                3.4.3 Loans (External Assistance, ECBs and Banking Capital)
                      3.4.3.A Loans to India
                      3.4.3.B Loans by India
                3.4.4 Insurance, pension, and standardized guarantee schemes
                3.4.5 Trade credit and advances
                3.4.6 Other accounts receivable/payable - other
                3.4.7 Special drawing rights
    3.5 Reserve assets

                3.5.1 Monetary gold
                3.5.2 Special drawing rights n.a.
                3.5.3 Reserve position in the IMF n.a.
                3.5.4 Other reserve assets (Foreign Currency Assets)
4 Total assets/liabilities

                4.1 Equity and investment fund shares
                4.2 Debt instruments
                4.3 Other financial assets and liabilities
5 Net errors and omissions

1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)
	 1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)
	 	 1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)
	 	 	 1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं
	 	 	 1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अतंर्गत माल का निवल निर्यात
	 	 	 1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण
	 	 1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)
	 	 	 1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.3 परिवहन
	 	 	 1.अ.ख.4 यात्रा
	 	 	 1.अ.ख.5 निर्माण
	 	 	 1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार
	 	 	 1.अ.ख.9 दरूसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.11 वयक्तिक, सांस्कृति क और मनोरंजन संबंधी सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं
	 	 	 1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है
	 1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)
	 	 1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति
	 	 1.आ.2 निवेश आय
	 	 	 1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश
	 	 	 1.आ.2.2 संविभाग निवेश
	 	 	 1.आ.2.3 अन्य निवेश
	 	 	 1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां
	 	 1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय
	 1.इ िद्वतीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)
	 	 1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच
	 	 	 1.इ.1.1 वयक्तिक अतंरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अतंरण)
	 	 	 1.इ.1.2 अन्य चालू अतंरण
	 	 1.इ.2 सामान्य सरकार
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)
	 2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)
	 2.2 पूँजी अतंरण
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)
	 3.1 प्रत्यक्ष निवश (3.1अ+3.1अा)
	 	 3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश
	 	 3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शयेर
	 	 	 3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवश से इतर इक्विटी
	 	 	 3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवश
	 	 3.1.अ.2 ऋण लिखत
	 	 	 3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक
	 	 3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश
	 	 3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शयेर
	 	 	 3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवश को छोड़कर इक्विटी
	 	 	 3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवश
	 	 3.1.आ.2 ऋण लिखत
	 	 	 3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक
	 3.2 संविभाग निवश
	 	 3.2अ भारत में संविभाग निवेश
	 	 	 3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शयेर
	 	 	 3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां
	 	 3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश
	 3.3 वित्तीय डरेिवटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन
	 3.4 अन्य निवश
	 	 3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)
	 	 3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां
	 	 	 3.4.2.1 कें द्रीय बैंक (रूपी डटे मूवमेंट; एनआरजी)
	 	 	 3.4.2.2 कें द्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)
	 	 	 3.4.2.3 सामान्य सरकार
	 	 	 3.4.2.4 अन्य क्षेत्र
	 	 3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पँूजी)
	 	 	 3.4.3अ भारत को ऋण
	 	 	 3.4.3आ भारत द्वारा ऋण
	 	 3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं
	 	 3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम
	 	 3.4.6 अन्य खात ेप्राप्य/देय-अन्य
	 	 3.4.7 विशषे आहरण अधिकार
	 3.5 आरक्षित आस्तियां
	 	 3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण
	 	 3.5.2 विशषे आहरण अधिकार एन.ए
	 	 3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए
	 	 3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)
4. कुल आस्तियां / देयताएं
	 4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शयेर
	 4.2 ऋण लिखत
	 4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं
5. निवल भूल-चूक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण
(बिलियन ₹)

जन.-मार्च 2017 (आं.सं) जन.-मार्च 2018 (प्रा.)
जमा जमानामे नामेनिवल निवल

मद
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No. 42: International Investment Position

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(US$ Million)

2017 2018

Mar. Dec. Mar.

Assets Assets Assets

3 4 5

–388,467 –422,147 –420,339

 Item 2017-18   

Assets

1

6 IIP (Assets - Liabilities) –420,339

(US$ Million)

2017 2018

Mar. Dec. Mar.

Assets Liabilities Assets Liabilities Assets Liabilities

3 4 5 6 7 8

148,229 342,618 155,176 377,478 157,373 379,440

99,114 327,845 102,500 361,451 103,734 363,190

49,115 14,772 52,676 16,026 53,640 16,250

2,615 238,364 2,565 267,497 2,665 272,202

1,593 153,978 2,281 155,675 1,246 155,106

1,022 84,386 284 111,822 1,418 117,096

49,072 377,356 46,281 390,267 48,235 401,516

1,794 88,897 1,572 98,442 1,696 103,154

7,375 159,476 5,577 155,927 8,225 159,670

22,041 117,110 20,769 123,546 20,790 126,456

17,862 11,872 18,363 12,351 17,524 12,236

369,955 – 409,072 – 424,545 –

569,870 958,337 613,094 1,035,241 632,818 1,053,157

 Item

2017-18   

Assets Liabilities

1 2

1 Direct Investment Abroad/in India 157,373 379,440

      1.1 Equity Capital and Reinvested Earnings 103,734 363,190

      1.2 Other Capital 53,640 16,250

2 Portfolio Investment 2,665 272,202

      2.1 Equity 1,246 155,106

      2.2 Debt 1,418 117,096

3 Other Investment 48,235 401,516

      3.1 Trade Credit 1,696 103,154

      3.2 Loan 8,225 159,670

      3.3 Currency and Deposits 20,790 126,456

      3.4 Other Assets/Liabilities 17,524 12,236

4 Reserves 424,545 –

5 Total Assets/ Liabilities 632,818 1,053,157

As on Financial Year /Quarter End

1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश

	 1.1 इक्विटी पंूजी और पुनर्निवशित अर्जन

	 1.2 अन्य पूंजी

2 संविभाग निवेश

	 2.1 इक्विटी

	 2.2 ऋण

3 अन्य निवेश

	 3.1 व्यापार ऋण

	 3.2 ऋण

	 3.3 मुद्रा और जमाराशियां

	 3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं

4 रिज़र्व्स

5 कुल आस्तियां/देयताएं

6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवश की स्थिति
(मिलियन अमेरिकी डालर)

वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थितिमद

मार्च मार्चदिसं.

आस्तियां आस्तियां आस्तियां आस्तियांदेयताएं देयताएं देयताएं देयताएं
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     Value
  (` Billion)

2018

May Jun. Jul.

6 7 8

132,353.84 142,541.58 138,628.54

93,765.34 101,133.89 99,646.35

11,955.59 13,065.14 12,366.56

26,632.91 28,342.55 26,615.63

94,214.93 92,619.44 95,221.90

23,278.32 24,828.84 27,040.28

29,277.16 30,639.42 29,828.79

6,045.64 6,670.83 6,654.82

23,231.52 23,968.60 23,173.97

41,659.44 37,151.17 38,352.83

7,215.22 7,196.71 6,860.74

7,102.42 7,092.78 6,749.96

– – –

– – –

– – –

112.81 103.92 110.78

19,214.69 21,262.17 19,621.63

0.27 0.77 0.78

10.29 12.56 13.69

17,151.96 19,017.08 17,321.40

1,085.75 1,130.12 1,171.67

966.41 1,101.64 1,114.09

3,589.60 3,626.27 3,645.58

474.01 466.29 481.33

3.49 3.53 3.72

470.52 462.76 477.61

3,115.59 3,159.98 3,164.25

2,647.51 2,680.75 2,682.06

468.08 479.23 482.18

155.21 163.46 175.19

140.47 146.32 152.02

14.57 16.65 23.16

0.17 0.49 –

1,774.47 1,894.66 1,698.07

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

230,110.58 239,067.07 237,537.96

– – –

2017-18

5

1,467,431.99

1,036,698.74

130,426.03

300,307.22

1,074,802.02

283,307.58

370,363.78

113,998.80

256,364.98

421,130.66

81,934.93

79,451.24

–

–

–

2,483.68

192,017.98

9.72

118.64

172,228.52

8,924.98

10,736.12

38,214.64

4,626.33

36.68

4,589.65

33,588.31

28,987.61

4,600.70

1,416.34

1,086.75

310.41

19.19

14,738.54

–

–

–

–

–

2,555,510.68

–

Volume
(Million )

2018

May Jun. Jul.

2 3 4

11.49 11.43 10.97

11.19 11.14 10.69

0.30 0.29 0.28

0.002 0.002 0.002

0.33 0.30 0.31

0.02 0.02 0.02

0.08 0.08 0.08

0.06 0.06 0.06

0.020 0.020 0.020

0.23 0.21 0.21

96.71 97.30 95.03

95.25 96.39 94.19

- - -

- - -

- - -

1.46 0.91 0.84

527.20 533.60 565.02

0.08 0.13 0.12

0.50 0.42 0.57

172.91 177.15 180.60

116.62 120.49 127.38

237.09 235.41 256.35

1,238.58 1,248.26 1,293.28

138.41 136.73 145.80

0.74 0.75 0.80

137.66 135.98 145.00

1,100.17 1,111.53 1,147.48

748.04 752.71 780.73

352.12 358.82 366.75

350.36 332.95 351.80

325.41 309.62 325.18

24.93 23.31 26.62

0.02 0.02 –

267.78 306.42 307.74

963.71 983.64 1,002.08

38.60 39.37 40.12

925.11 944.27 961.97

226216 226452 227758

3247096 3311184 3340029

2,224.66 2,223.85 2,316.40

– – –

System

2017-18

1

124.46

120.71

3.72

0.024

3.50

0.20

1.12

0.92

0.199

2.17

1,171.31

1,138.05

–

–

–

33.27

5,467.29

1.54

6.14

1,946.36

1,009.80

2,503.46

13,358.62

1,412.97

7.81

1,405.16

11,945.65

8,602.26

3,343.39

3,459.05

3,025.98

432.63

0.44

1,872.26

898.56

37.48

861.08

222247

3083067

23,584.20

1   RTGS

     1.1  Customer Transactions

     1.2  Interbank Transactions

     1.3  Interbank Clearing

2   CCIL Operated Systems

     2.1  CBLO

     2.2  Govt. Securities Clearing

            2.2.1  Outright

            2.2.2  Repo

     2.3  Forex Clearing

3   Paper Clearing

     3.1  Cheque Truncation System (CTS)

     3.2  MICR Clearing

            3.2.1  RBI Centres

            3.2.2  Other Centres

     3.3  Non-MICR Clearing

4   Retail Electronic Clearing

     4.1  ECS DR

     4.2  ECS CR (includes NECS)

     4.3  EFT/NEFT

     4.4  Immediate Payment Service (IMPS)

     4.6 National Automated Clearing House (NACH)

5   Cards

     5.1  Credit Cards

            5.1.1  Usage at ATMs

            5.1.2  Usage at POS

     5.2  Debit Cards

            5.2.1  Usage at ATMs

            5.2.2  Usage at POS

6   Prepaid Payment Instruments (PPIs)

     6.1  m-Wallet

     6.2  PPI Cards

     6.3  Paper Vouchers

7   Mobile Banking

8   Cards Outstanding

     8.1  Credit Card

     8.2  Debit Card

9   Number of ATMs (in actuals)

10 Number of POS (in actuals)

11 Grand Total (1.1+1.2+2+3+4+5+6)

     4.5 Unified Payment Interface (UPI) –

Note : Data for latest 12 month period is provisional.
Mobile Banking - The data from July 2017 includes only individual payments and corporate payments initiated, processed, and authorised using mobile device.
Other corporate payments which are not  initiated, processed, and authorised using mobile device are excluded.

Payment and Settlement Systems
No. 43: Payment System Indicators

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

1 आरटीजीएस
	 1.1 ग्राहक लेनदेन
	 1.2 अतंरबैंक लेनदेन
	 1.3 अतंरबैंक समाशोधन
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली
	 2.1 सीबीएलओ
	 2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन
		  2.2.1 एकमुश्त
		  2.2.2 रिपो
	 2.3 विदेशी समाशोधन
3 पेपर समाशोधन
	 3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली
	 3.2 एमआईसीआर समाशोधन
		  3.2.1 आरबीआई के केन्द्र
		  3.2.2 अन्य केन्द्र
	 3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन
4 खुदरा इलेक्ट्रानिक समाशोधन
	 4.1 ईसीएस नामे
	 4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)
	 4.3 ईएफटी/एनईएफटी
	 4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)
	 4.5 राष्ट्रीय स्वचलित समाशोधन गहृ (एनएसीएच)
5 कार्ड
	 5.1 क्रे डिट कार्ड
		  5.1.1 एटीएम का प्रयोग
		  5.1.2 पीओएस का प्रयोग
	 5.2 डबेिट कार्ड
		  5.2.1 एटीएम का प्रयोग
		  5.2.2 पीओएस का प्रयोग
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)
	 6.1 एम-वॉलेट
	 6.2 पीपीआई कार्ड
	 6.3 पेपर वाउचर
7 मोबाइल बैंकिंग
8 कार्ड बकाया
	 8.1 क्रे डिट कार्ड
	 8.2 डबेिट कार्ड
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में )
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक
प्रणाली मात्रा (मिलियन) मूल्य (बिलियन ₹)

मई मईजून जूनजुलाई जुलाई

भुगतान और निपटान प्रणाली

टिप्पणी:	पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।
	 मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आकंड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करत ेहुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वयैक्तिक और कारपोरेट भुगतानों 

को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इ्स्तेमाल करत ेहुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल 
नहीं किया गया है।
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Occasional Series

No. 44: Small Savings

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin 2018September 

(` Billion)

2017 2018

Feb. Dec. Jan. Feb.

2 3 4 5

418.42 75.86 69.79 59.21

7,244.24 7,791.39 7,860.86 7,919.97

307.76 66.42 57.38 46.20

4,661.62 5,094.14 5,151.52 5,197.72

183.34 21.91 23.88 15.11

926.38 1,027.95 1,051.83 1,066.94

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.04 –0.25 –0.24 –0.19

32.73 30.75 30.51 30.32

0.00 –0.05 –0.04 –0.68

–0.36 0.26 0.22 –0.46

32.40 4.64 6.35 5.27

1,800.78 1,796.39 1,802.74 1,808.01

10.23 9.24 10.16 10.39

284.14 385.35 395.51 405.90

44.02 20.38 19.88 15.00

782.52 939.02 958.90 973.90

514.82 577.61 585.35 590.68

35.66 44.30 45.07 45.59

51.22 58.38 59.50 60.36

180.82 258.73 268.98 277.27

37.83 11.11 –2.61 1.30

835.13 914.88 912.27 913.57

-0.10 -0.56 0.00 0.00

0.08 –0.68 –0.68 –0.68

0.00 0.00 0.00 0.00

0.22 0.22 0.22 0.22

34.64 6.60 8.35 7.90

1,976.30 2,043.70 2,051.73 2,059.53

18.11 3.81 6.15 5.83

869.85 850.07 856.22 862.05

0.00 2.35 0.00 –0.01

8.89 11.05 11.05 11.04

0.04 –19.25 –15.70 –12.80

548.69 417.27 401.57 388.77

16.49 19.72 17.95 14.89

435.58 654.99 672.94 687.83

0.00 –0.03 –0.05 0.00

–1.09 –1.40 –1.45 –1.45

0.00 0.00 0.00 –0.01

–0.63 –0.63 –0.63 –0.64

115.01 112.35 112.03 111.93

76.02 2.84 4.06 5.11

606.32 653.55 657.61 662.72

Scheme 2016-17   

1

1   Small Savings Receipts 4,341.75

Outstanding 7,312.73

     1.1   Total Deposits Receipts 3,879.55

Outstanding 4,689.77

             1.1.1   Post Office Saving Bank Deposits Receipts 2,474.46

Outstanding 920.64

             1.1.2   MGNREG Receipts 0.00

Outstanding 0.00

             1.1.3   National Saving Scheme, 1987 Receipts 0.56

Outstanding 33.01

             1.1.4   National Saving Scheme, 1992 Receipts 0.01

Outstanding –0.48

             1.1.5   Monthly Income Scheme Receipts 353.34

Outstanding 1,800.66

             1.1.6   Senior Citizen Scheme 2004 Receipts 100.02

Outstanding 294.53

             1.1.7   Post Office Time Deposits Receipts 476.65

Outstanding 796.58

                       1.1.7.1   1 year Time Deposits Outstanding 518.38

                       1.1.7.2   2 year Time Deposits Outstanding 36.58

                       1.1.7.3   3 year Time Deposits Outstanding 51.77

                       1.1.7.4   5 year Time Deposits Outstanding 189.85

             1.1.8   Post Office Recurring Deposits Receipts 474.51

Outstanding 844.53

             1.1.9   Post Office Cumulative Time Deposits Receipts 0.00

Outstanding 0.08

             1.1.10 Other Deposits Receipts 0.00

Outstanding 0.22

     1.2   Saving Certificates Receipts 289.85

Outstanding 1,989.35

             1.2.1   National Savings Certificate VIII issue Receipts 120.63

Outstanding 872.39

             1.2.2   Indira Vikas Patras Receipts 0.00

Outstanding 8.86

             1.2.3   Kisan Vikas Patras Receipts –0.01

Outstanding 535.72

              1.2.4  Kisan Vikas Patras - 2014 Receipts 169.23

Outstanding 460.23

             1.2.5   National Saving Certificate VI issue Receipts 0.00

Outstanding –1.12

             1.2.6   National Saving Certificate VII issue Receipts 0.00

Outstanding –0.62

             1.2.7   Other Certificates Outstanding 113.89

     1.3   Public Provident Fund Receipts 172.35

Outstanding 633.61

Note: The data on receipts from April 2017 are net receipts, i.e., gross receipts minus gross payments.
Source: Accountant General, Post and Telegraphs.

सं. 44ः लघु बचत
(बिलियन ₹)

1. लघु बचत
	 	
	 1.1 कुल जमाराशियां
	 	 	
		  1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां
			 
		  1.1.2 एमजीएनआरईजी
			 
		  1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987

			 
		  1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992

			 
		  1.1.5 मासिक आय योजना
			 
		  1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004
			 
		  1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां
			 
			   1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां 
			   1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां
			   1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां
			   1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां
		  1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां
			 
		  1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां
		  1.1.10 अन्य जमाराशियां
	 1.2 बचत प्रमाणपत्र
			 
		  1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम
			 
		  1.2.2 इंदिरा विकास पत्र 
			 
		  1.2.3 किसान विकास पत्र
			 
		  1.2.4 किसान विकास पत्र-2014

			 
		  1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम

		  1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम

		  1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र
	 1.3 लोक भविष्य निधि
			 

प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
बकाया
बकाया
बकाया
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
बकाया
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां 
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
प्राप्तियां
बकाया
बकाया
बकाया
बकाया
प्राप्तियां
बकाया

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात‌् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अतंर हैं।
स्रोतः महालेखाकार, डाक और तार।

फर दिसं जन फर

योजना

अवसरिक श्रृंखलाएं
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Central Government Dated Securities

Central Government Dated Securities

Category
2017 2018

Jun. Sep. Dec. Mar. Jun.
1 2 3 4 5

(A) Total 50430.94 51451.83 52813.50 53967.78 54556.81

1 Commercial Banks 39.68 40.37 41.40 42.68 41.84

2 Non-Bank PDs 0.31 0.33 0.33 0.29 0.33

3 Insurance Companies 23.13 23.49 23.63 23.49 24.24

4 Mutual Funds 1.44 1.86 1.33 1.00 1.13

5 Co-operative Banks 2.65 2.62 2.69 2.57 2.59

6 Financial Institutions 0.73 0.78 0.82 0.90 0.93

7 Corporates 1.29 1.04 1.09 0.91 1.09

8 Foreign Portfolio Investors 4.29 4.58 4.53 4.35 3.84

9 Provident Funds 6.13 5.99 5.32 5.88 5.79

10 RBI 14.29 12.84 11.94 11.62 11.63

11. Others 6.07 6.11 6.92 6.30 6.58

     11.1 State Governments 1.91 1.92 1.91 1.91 1.97

(Per cent)

(in `. Billion)

State Development Loans

State Governments Securities

Category
2017 2018

Jun. Sep. Dec. Mar. Jun.
1 2 3 4 5

(B) Total 21467.07 22488.35 23329.53 24288.29 24954.61

1 Commercial Banks 37.94 37.64 38.13 35.79 35.02

2 Non-Bank PDs 0.45 0.38 0.51 0.51 0.75

3 Insurance Companies 33.53 34.00 33.35 34.13 34.24

4 Mutual Funds 1.89 1.92 1.68 1.64 1.20

5 Co-operative Banks 4.82 4.82 4.78 4.78 4.79

6 Financial Institutions 0.27 0.22 0.22 0.35 0.35

7 Corporates 0.11 0.11 0.13 0.15 0.16

8 Foreign Portfolio Investors 0.08 0.16 0.21 0.23 0.15

9 Provident Funds 18.10 18.37 17.05 19.67 20.34

10 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Others 2.81 2.37 3.94 2.76 2.99

     11.1 State Governments 0.00 0.00 0.01 0.05 0.06

(in `. Billion)

Treasury Bills

Treasury Bills

Category
2017 2018

Jun. Sep. Dec. Mar. Jun.
1 2 3 4 5

(C) Total 6135.01 5704.50 5102.82 3798.76 5280.07

1 Commercial Banks 53.96 52.15 48.40 60.74 55.30

2 Non-Bank PDs 1.14 1.38 1.67 2.17 1.41

3 Insurance Companies 3.20 4.32 5.22 4.17 3.66

4 Mutual Funds 15.31 12.44 10.40 2.27 7.03

5 Co-operative Banks 2.48 2.33 2.05 2.42 1.29

6 Financial Institutions 2.60 3.54 3.97 3.55 2.36

7 Corporates 1.54 1.64 2.12 2.45 1.88

8 Foreign Portfolio Investors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9 Provident Funds 0.06 0.20 0.02 0.11 0.21

10 RBI 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11. Others 19.72 22.01 26.17 22.12 26.87

     11.1 State Governments 16.71 18.73 21.81 16.35 23.11

(in `. Billion)

No. 45: Ownership Pattern of Central and State Governments Securities 

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin 2018September 

सं. 45ः कें द्र अौर राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप
(प्रतिशत)

कें द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

खज़ाना बिल

श्रेणी

श्रेणी

श्रेणी जून सितं दिसं मार्च

जून सितं दिसं मार्च जून

जून सितं दिसं मार्च जून

जून

(क) कुल (₹ बिलियन में)
1. वाणिज्यिक बैंक
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स
3. बीमाकृत कंपनियां
4. म्यूच्युअल फंड
5. सहकारी बैंक
6. वित्तीय संस्थाएं
7. कॉरपोरेट
8. विदेशी संस्थागत निवेशक
9. भविष्य निधियां
10. भारतीय रिज़र्व बैंक
11. अन्य
	 11.1 राज्य सरकार

(ख) कुल (₹ बिलियन में)
1. वाणिज्यिक बैंक
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स
3. बीमाकृत कंपनियां
4. म्यूच्युअल फंड
5. सहकारी बैंक
6. वित्तीय संस्थाएं
7. कॉरपोरेट
8. विदेशी संस्थागत निवेशक
9. भविष्य निधियां
10. भारतीय रिज़र्व बैंक
11. अन्य
	 11.1 राज्य सरकार

(ग) कुल (₹ बिलियन में)
1. वाणिज्यिक बैंक
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स
3. बीमाकृत कंपनियां
4. म्यूच्युअल फंड
5. सहकारी बैंक
6. वित्तीय संस्थाएं
7. कॉरपोरेट
8. विदेशी संस्थागत निवेशक
9. भविष्य निधियां
10. भारतीय रिज़र्व बैंक
11. अन्य
	 11.1 राज्य सरकार



वर्तमान सांख्यिकी

भारिबैं बुलेटिन सितंबर 2018 71
71

…: Not available.   RE: Revised Estimates; BE: Budget Estimates

No. 46: Combined Receipts and Disbursements of the Central and State Governments

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

(` Billion)

Item 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 RE 2018-19 BE

1 2 3 4 5 6

1 Total Disbursements 30,002.99 32,852.10 37,606.11 42,659.69 48,579.90 53,611.81

    1.1 Developmental 17,142.21 18,720.62 22,012.87 25,379.05 29,324.08 32,025.64

          1.1.1 Revenue 13,944.26 14,830.18 16,682.50 18,784.17 22,525.73 24,390.87

          1.1.2 Capital 2,785.08 3,322.62 4,120.69 5,012.13 5,857.77 6,745.79

          1.1.3 Loans 412.88 567.82 1,209.68 1,582.75 940.58 888.98

    1.2 Non-Developmental 12,427.83 13,667.69 15,108.10 16,726.46 18,542.53 20,762.79

          1.2.1 Revenue 11,413.65 12,695.20 13,797.27 15,552.39 17,684.36 19,839.32

                   1.2.1.1 Interest Payments 5,342.30 5,845.42 6,480.91 7,244.48 8,166.36 8,851.50

          1.2.2 Capital 990.37 946.87 1,273.06 1,157.75 844.41 909.08

          1.2.3 Loans 23.81 25.63 37.77 16.32 13.76 14.40

    1.3 Others 432.95 463.79 485.14 554.17 713.29 823.38

2 Total Receipts 30,013.72 31,897.37 37,780.49 42,884.32 47,718.59 52,780.35

    2.1 Revenue Receipts 22,114.75 23,876.93 27,483.74 31,322.01 35,923.82 41,185.41

          2.1.1 Tax Receipts 18,465.45 20,207.28 22,971.01 26,221.45 30,132.23 34,941.02

                   2.1.1.1 Taxes on commodities and services 11,257.81 12,123.48 14,409.52 16,523.77 18,296.56 22,138.76

                   2.1.1.2 Taxes on Income and Property 7,176.34 8,051.76 8,522.71 9,656.22 11,802.47 12,775.14

                   2.1.1.3 Taxes of Union Territories (Without Legislature) 31.30 32.04 38.78 41.46 33.20 27.12

          2.1.2 Non-Tax Receipts 3,649.30 3,669.65 4,512.72 5,100.56 5,791.59 6,244.38

                   2.1.2.1 Interest Receipts 401.62 396.22 357.79 332.20 316.10 368.35

    2.2 Non-debt Capital Receipts 391.13 609.55 598.27 690.63 1,651.83 1,428.43

          2.2.1 Recovery of Loans & Advances 93.85 220.72 165.61 209.42 648.80 616.50

          2.2.2 Disinvestment proceeds 297.28 388.83 432.66 481.22 1,003.03 811.93

3 Gross Fiscal Deficit [ 1 - ( 2.1 + 2.2 ) ] 7,497.11 8,365.63 9,524.10 10,647.04 11,004.25 10,997.97

    3A Sources of Financing: Institution-wise 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ..

          3A.1 Domestic Financing 7,424.19 8,236.30 9,396.62 10,467.08 10,980.08 11,023.86

                   3A.1.1 Net Bank Credit to Government 3,358.58 –374.76 2,310.90 6,171.23 1,447.92 ..

                               3A.1.1.1 Net RBI Credit to Government 1,081.30 –3,341.85 604.72 1,958.16 –1,448.47 ..

                   3A.1.2 Non-Bank Credit to Government 4,065.61 8,611.06 7,085.72 4,295.85 9,532.16 ..

          3A.2 External Financing 72.92 129.33 127.48 179.97 24.18 –25.89

    3B Sources of Financing: Instrument-wise 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ..

          3B.1 Domestic Financing 7,424.19 8,236.30 9,396.62 10,467.08 10,980.08 11,023.86

                   3B.1.1 Market Borrowings (net) 6,391.99 6,640.58 6,732.98 6,898.21 7,951.99 8,398.36

                   3B.1.2 Small Savings (net) –142.81 –565.80 –785.15 –1,050.38 –1,653.29 –1,434.61

                   3B.1.3 State Provident Funds (net) 312.90 343.39 352.61 456.88 406.13 474.19

                   3B.1.4 Reserve Funds 34.63 51.09 –33.22 –64.36 6.70 31.14

                   3B.1.5 Deposits and Advances 255.45 275.45 134.70 177.92 168.45 159.10

                   3B.1.6 Cash Balances –10.72 954.74 –174.38 –224.63 861.31 831.46

                   3B.1.7 Others 582.75 536.84 3,169.08 4,273.43 3,238.79 2,564.21

          3B.2 External Financing 72.92 129.33 127.48 179.97 24.18 –25.89

4 Total Disbursements as per cent of GDP 26.7 26.3 27.3 28.0 29.0 28.6

5 Total Receipts as per cent of GDP 26.7 25.6 27.4 28.1 28.4 28.2

6 Revenue Receipts as per cent of GDP 19.7 19.2 20.0 20.5 21.4 22.0

7 Tax Receipts as per cent of GDP 16.4 16.2 16.7 17.2 18.0 18.7

8 Gross Fiscal Deficit as per cent of GDP 6.7 6.7 6.9 7.0 6.6 5.9

Source : Budget Documents of Central and State Governments.

1. कुल वितरण
	 1.1 गतिविधियां
		  1.1.1 राजस्व
		  1.1.2 पूंजी
		  1.1.3 ऋण
	 1.2 गैर गतिविधियां
		  1.2.1 राजस्व
			   1.2.1.1 ब्याज भुगतान
		  1.2.2 पूंजी
	 1.2.3 ऋण
	 1.3 अन्य
2. कुल प्राप्तियां
	 2.1 राजस्व प्राप्तियां
		  2.1.1 कर प्राप्तियां
			   2.1.1.1 पण्य और सेवाओ ंपर कर
			   2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर
			   2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर
		  2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां
			   2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां
	 2.2 गैर-ऋण पंूजी प्राप्तियां
		  2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली
		  2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]
	 3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार
		  3क.1 घरेलू वित्तपोषण
			   3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण
				    3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण
			   3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण
		  3क.2 बाह्य वित्तपोषण
	 3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार
		  3ख.1 घरेलू वित्तपोषण
			   3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)
			   3ख.1.2 लघु बचत (निवल)
			   3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)
			   3ख.1.4 आरक्षित निधियां
			   3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम
			   3ख.1.6 नकद शषे
			   3ख.1.7 अन्य
		  3ख.2 बाह्य वित्तपोषण
4. सकल घरेल ूउत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण
5. सकल घरेल ूउत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां
6. सकल घरेल ूउत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां
7. सकल घरेल ूउत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां
8. सकल घरेल ूउत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण
(बिलियन ₹)

स्रोत: केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावज
     ...: उपलब्ध नहीं।     आरईः संशोधित अनुमान;     बीईः बजट अनुमान

2016-17
(सं.अ.)

2017-18
(ब.अ.)मद
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Source: Reserve Bank of India.

Sr.
No

During July-2018

State/Union Territory Special Drawing
Facility (SDF)

Ways and Means
Advances (WMA)

Overdraft (OD)

Average
amount
availed

Number
of days
availed

Average
amount
availed

Number
of days
availed

Average
amount
availed

Number
of days
availed

1 2 3 4 5 6 7

1 Andhra Pradesh 5.17 18 10.85 17 2.66 7

2 Arunachal Pradesh - - - - - -

3 Assam - - - - - -

4 Bihar - - - - - -

5 Chhattisgarh - - - - - -

6 Goa 0.34 13 0.06 2 - -

7 Gujarat - - - - - -

8 Haryana - - - - - -

9 Himachal Pradesh - - 2.06 3 - -

10 Jammu & Kashmir - - 4.55 5 - -

11 Jharkhand - - - - - -

12 Karnataka - - - - - -

13 Kerala 0.64 2 0.51 2 - -

14 Madhya Pradesh - - 4.27 4 - -

15 Maharashtra - - - - - -

16 Manipur - - - - - -

17 Meghalaya - - - - - -

18 Mizoram - - - - - -

19 Nagaland 0.45 5 1.24 5 - -

20 Odisha - - - - - -

21 Puducherry - - - - - -

22 Punjab 0.07 17 3.73 16 1.18 2

23 Rajasthan - - - - - -

24 Tamilnadu - - - - - -

25 Telangana 1.42 3 - - - -

26 Tripura - - - - - -

27 Uttar Pradesh - - - - - -

28 Uttarakhand 0.13 10 3.71 11 2.47 2

29 West Bengal 14.68 16 - - - -

(` Billion)

No. 47: Financial Accommodation Availed by State Governments under various Facilities 

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

आधं्र प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश
असम
बिहार
छत्तीसगढ़
गोवा
गुजरात
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
झारखंड
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मणिपुर
मेघालय
मिज़ोरम
नगालैंड
उड़ीसा
पुदचेुरी
पंजाब
राजस्थान
तमिलनाडु

तलेंगाना
त्रिपुरा
उत्तरप्रदेश
उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अतंर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता
(बिलियन ₹)

क्र.सं.
राज्य/संघ शासित प्रदेश

विशषे आहरण
सुविधा (एसडीएफ)

प्राप्‍त
औसत
राशि

प्राप्‍त
औसत
राशि

प्राप्‍त
औसत
राशि

सुविधा प्राप्‍त
करने के दिनों 
की संख्या

सुविधा प्राप्‍त
करने के दिनों की 

संख्या

सुविधा प्राप्‍त
करने के दिनों 
की संख्या

अर्थोपाय अग्रिम
(डब्ल्यूएमए)

जुलाई 2018 के दौरान

ओव्हरड्राफ्ट
(ओडी)

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक
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No. 48: Investments by State Governments 

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

As on end of July 2018

Sr.
No State/Union Territory

Consolidated
Sinking Fund

(CSF)

Guarantee
Redemption Fund

(GRF)

Government
Securities

Auction Treasury
Bills (ATBs)

1 2 3 4 5
1 Andhra Pradesh 70.47 6.97 0.10 0

2 Arunachal Pradesh 8.17 0.00 -- 0

3 Assam 43.32 0.40 0 30.00

4 Bihar 52.71 -- 0 100.00

5 Chhattisgarh 34.46 -- 0.01 0

6 Goa 4.91 2.46 -- 0

7 Gujarat 116.70 4.09 0 0

8 Haryana 17.79 10.14 0 0

9 Himachal Pradesh -- -- -- 0

10 Jammu & Kashmir -- -- -- 0

11 Jharkhand 0 -- 0 0

12 Karnataka 26.52 -- 0 110.00

13 Kerala 18.30 -- 0 0

14 Madhya Pradesh -- 7.88 0.00 0

15 Maharashtra 297.69 -- -- 420.00

16 Manipur 3.21 0.85 0 0

17 Meghalaya 4.74 0.22 0.09 0

18 Mizoram 4.44 0.21 -- 0

19 Nagaland 12.65 0.27 -- 0

20 Odisha 114.06 12.36 0.72 205.00

21 Puducherry 2.69 -- -- 9.64

22 Punjab 0 0 0.08 0

23 Rajasthan -- -- 1.29 72.92

24 Tamilnadu 56.38 -- 0.46 308.85

25 Telangana 40.94 5.99 0.07 0

26 Tripura 3.84 0.03 -- 0

27 Uttar Pradesh -- -- 1.87 0

28 Uttarakhand 25.53 0.67 0.01 0

29 West Bengal 90.37 3.58 2.14 30.00

Total 1049.88 56.12 6.83 1286.41

(` Billion)

आधं्र प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश
असम
बिहार
छत्तीसगढ़
गोवा
गुजरात
हरियाणा
हिमाचल प्रदेश
जम्मू और कश्मीर
झारखंड
कर्नाटक
केरल
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
मणिपुर
मेघालय
मिज़ोरम
नगालैंड
उड़ीसा
पुदचेुरी
पंजाब
राजस्थान
तमिलनाडु
तलेंगाना
त्रिपुरा
उत्तरप्रदेश
उत्तराखंड
पश्चिम बंगाल
कुल

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवश
(बिलियन ₹)

क्र.सं. राज्य/संघ शासित प्रदेश समेकित ऋण शोधन निधि
(सीएसएफ)

गारंटी उन्मोचन निधि
(जीआरएफ)

सरकारी
प्रतिभूतियांॅ

निलामी खज़ाना बिल
(एटीबी)

जुलाई 2018 के दौरान
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No. 49: Market Borrowings of State Governments

CURRENT STATISTICS

RBI Bulletin September 2018

Sr. No. State

2016-17 2017-18

Gross
Amount
Raised

Net
Amount
Raised

Gross
Amount
Raised

Net
Amount
Raised

1 2 3 4 5

1 Andhra Pradesh 195.00 177.06 228.00 189.22

2 Arunachal Pradesh 4.53 2.87 8.88 7.03

3 Assam 30.90 19.94 77.60 67.97

4 Bihar 177.00 168.15 100.00 89.08

5 Chhattisgarh 42.00 38.98 81.00 81.00

6 Goa 13.20 11.71 18.00 14.00

7 Gujarat 247.20 209.44 240.00 157.85

8 Haryana 158.00 153.59 166.40 158.40

9 Himachal Pradesh 34.00 21.63 46.00 25.51

10 Jammu & Kashmir 27.90 18.99 62.00 39.74

11 Jharkhand 51.54 47.25 60.00 48.07

12 Karnataka 280.07 240.26 220.98 173.48

13 Kerala 173.00 146.86 205.00 162.03

14 Madhya Pradesh 161.00 145.51 150.00 131.25

15 Maharashtra 400.00 364.72 450.00 364.80

16 Manipur 6.30 4.78 5.25 2.78

17 Meghalaya 10.01 7.18 11.16 9.20

18 Mizoram 1.70 -0.35 4.24 2.77

19 Nagaland 10.70 7.33 11.35 7.66

20 Odisha 76.20 69.90 84.38 84.38

21 Puducherry 5.25 5.25 8.25 4.88

22 Punjab 136.00 121.44 174.70 133.49

23 Rajasthan 160.54 143.25 249.14 167.77

24 Sikkim 7.44 5.74 9.95 7.45

25 Tamilnadu 372.50 349.94 409.65 360.23

26 Telangana 218.61 205.79 246.00 218.28

27 Tripura 9.90 7.53 11.37 11.37

28 Uttar Pradesh 410.50 369.05 416.00 371.78

29 Uttarakhand 54.50 50.81 66.60 58.30

30 West Bengal 344.31 312.30 369.11 253.04

Grand Total 3819.79 3426.92 4191.00 3402.81

                                                             2018-19

May June July

Gross
Amount
Raised

Net
Amount
Raised

Gross
Amount
Raised

Net
Amount
Raised

Gross
Amount
Raised

Net
Amount
Raised

6 7 8 9 10 11

35.00 35.00 20.00 17.08 30.63 30.63

- - - - - -

- - - - 10.00 10.00

- - - - - -

- - - - - -

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

10.00 10.00 - - - -

- - - - 45.00 40.00

7.00 7.00 8.00 8.00 - -1.03

6.00 0.36 5.00 5.00 7.00 7.00

- - - - - -

- - - - - -

10.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 - - 10.00 10.00

34.85 34.85 - - 18.84 18.84

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

- - - - - -

11.75 11.75 5.00 5.00 20.29 15.29

25.00 25.00 50.30 27.18 25.00 25.00

- - - - 3.00 3.00

31.70 31.70 25.00 25.00 30.00 30.00

25.00 25.00 10.00 7.92 12.50 12.50

- - - - - -

25.00 15.00 30.00 20.00 - -

6.00 4.00 5.00 5.00 10.50 10.50

- -10.00 20.00 12.00 30.00 30.00

248.80 216.16 199.80 153.68 274.26 263.23

(` Billion)

- : Nil.
Source : Reserve Bank of India.

Total amount
raised, so far in

2018-19

Gross Net

12 13

101.17 98.25

4.00 4.00

25.00 25.00

- -

- -

6.00 6.00

50.00 50.00

50.25 45.25

15.00 13.97

24.00 18.36

- -

- -

75.00 66.15

40.00 40.00

68.69 68.69

3.50 3.50

- -

- -

2.00 0.40

35.00 35.00

- -

61.54 56.54

115.30 92.18

3.00 3.00

111.70 111.70

87.50 85.42

5.00 5.00

80.00 60.00

26.50 22.00

50.00 13.47

1040.14 923.87

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां
(बिलियन ₹)

क्र.सं. राज्य

सकल 	
राशि 
उठाई

सकल 	
राशि 
उठाई

सकल 	
राशि 
उठाई

सकल 	
राशि 
उठाई

सकल 	
राशि 
उठाई

सकल

जूनमई जुलाई

निवल
निवल 	
राशि 
उठाई

निवल 	
राशि 
उठाई

निवल 	
राशि 
उठाई

निवल 	
राशि 
उठाई

निवल 	
राशि 
उठाई

2018-19 में अब 
तक कुल राशि 
उठाई गई है

आधं्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

असम

बिहार

छत्तीसगढ़

गोवा

गुजरात

हरियाणा

हिमाचल प्रदेश

जम्मू और कश्मीर

झारखंड

कर्नाटक

केरल

मध्य प्रदेश

महाराष्ट्र

मणिपुर

मेघालय

मिज़ोरम

नगालैंड

उड़ीसा

पुदचेुरी

पंजाब

राजस्थान

सिक्‍कीम

तमिलनाडु

तलेंगाना

त्रिपुरा

उत्तरप्रदेश

उत्तराखंड

पश्चिम बंगाल

कुल

- : शून्य
स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक
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वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1
1.2 और 6: वार्षिक आकंड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वदृ्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.12 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अतंिम दिन से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अतंिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.9 से 4.11 : माह/वित्त वर्ष के अतंिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 आरबीआई के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/2017-18 के अनुसार फाइनशैियल 
बेंचमार्क  इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने 31 मार्च 2018 से जी-सेक बेंचमार्क  का प्रकाशन करना शुरु किया है।

सारणी सं. 2
2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जसेै - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4
http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अतंर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5
अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात ्एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6
अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आकंड ेसूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता 
निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11
सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8
एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9
वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जात ेहैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अतंिम उपलब्ध आकंड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13
कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आकंड़े अनंतिम हैं।
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सारणी सं. 14
कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आकंडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16
डाटा अनंतिम है और चुनिदंा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों 
(आईएनजी वैश्य को छोड़ कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिदं्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये 
गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अतंर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अतंर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अतंर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण 
शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि . 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.
केका. प्लान .बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17
2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24
प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30
प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1: बोनस शयेर शामिल नहीं हैं।
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शयेर और इक्वी - अधिमान शयेर शामिल हैं।

सारणी सं. 32
आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क  स्वैप व्यवस्था के अतंर्गत प्राप्त 
विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई 
गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओ ं(जसेै यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के 
मूल्यवदृ्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों 
में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34
1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओ/ंशाखाओ ंके बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अतंराल के कारण ये आकँड़े भुगतान-संतुलन के आकंड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35
1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रे डिट कार्ड 
भुगतान जसैी मदें शामिल हैं।
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सारणी सं. 36
सूचकांकों में वदृ्धि रुपये की मूल्यवदृ्धि या मूल्यह्रास का संकेतक । 6-मुद्राओ ंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 
2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आकंड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर 
आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अकं में दिया गया है।

सारणी सं. 37
ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या
दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41
इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अकं में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43
1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।
3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन् द्रों से संबंधित है।
3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गहृों से संबंधित है।
6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध ।
7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।
9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खाेले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट 
लेबल एटीएम शामिल किए गए है।
मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आकंड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करत ेहुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत 
किए गए वयैक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का 
इ्स्तेमाल करत ेहुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45
(-): नगण्य को दर्शाता है।
जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें कें द्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की 
स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।
राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (य़ूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।
वाणिज्यिक बैंकों के अतंर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में 
इसका हिस्सा बहुत कम है।
"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिदं ूअविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46
2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।
2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को कें द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दसूरे अग्रिम 
से संबंधित है।
जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए कें द्रीय बजट 2017-18 से लिए गए है।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।
1 और 2: आकंड़े कें द्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से
संबंधित है।
1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।
2: यह डाटा कें द्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित कें द्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए
घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शात ेहै।
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वर्तमान सांख्यिकी

3ए.1.1: आकंड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।
3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।
3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा कें द्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये 
गये निवल निवेश को दर्शात ेहै।
3बी.1.6: कें द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।
3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों
(364-दिन के खज़ना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47 
राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी 
खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखत े
हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है। 
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय 
अग्रिम (डब्ल्य़ूएमए) दिया जाता है। 
राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम 
के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान 
सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है। 
-: नगण्य

सारणी सं. 48
समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य 
सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।
नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय,182 दिवसीय 
तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं। 
--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जसेै भारतीय 
अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक) में उपलब्ध हैं।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी 
संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618) में उपलब्ध हैं।



हाल के प्रकाशन

भारिबैं बुलेटिन सितंबर 2018 79

प्रकाशन का नाम मूल्य

भारत में विदेश में

1.	 भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2018 ` 300 एक प्रति (कांउटर पर)  
`350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 
`4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) 
`3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) 
`3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शलु्क - डाक प्रभार सहित@) 
`2,520 (एक वर्ष का रियायती दर@)

15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 
180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शलु्क)
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित) 

2. 	भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय 
हैंड बुक 2017-18

`550 (सामान्य) 
`600 (डाक प्रभार सहित) 

24 अमरीकी डॉलर एक प्रति 
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

3.	 भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय 
हैंड बुक 2016-17

`550 (सामान्य) 
`600 (डाक प्रभार सहित) 
`400 (रियायती) 
`450 (रियायती डाक प्रभार सहित)

50 अमरीकी डॉलर एक प्रति 
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित) 

4.	 राज्य वित्त:  
2017-18 और 2018-19 के बजटों का 
अध्ययन 

`600 एक प्रति (काउंटर पर) 
`650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)

अमरीकी डॉलर 24 एक प्रति 
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

5.	 मिटं रोड माइलस्टोन्स: आरबीआई ऐट 75 `1,650 एक प्रति (काउंटर पर) अमरीकी डॉलर 50 एक प्रति 
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

6. 	 रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर 
कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी 
(तारापोर समिति की रिपोर्ट II) 

`140 एक प्रति (काउंटर पर) 
`170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 

अमरीकी डॉलर 25 एक प्रति 
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

7.  बैंकिंग शब्दावली (2012) `80 एक प्रति (कांउटर पर) 
`120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)

8.  अनुवाद के विविध आयाम (हिदंी) `165 एक प्रति (कांउटर पर) 
`205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)

9.	 बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः 
दशा अौर दिशा (हिदंी)

`150 एक प्रति (कांउटर पर) 
`200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)

10. प्रशासनिक शब्दावली  
(अगं्रेजी - हिदंी)

`110 एक प्रति (कांउटर पर) 

11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर `200 एक प्रति (कांउटर पर)
`250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)

अमरीकी डॉलर 18 एक प्रति 
(हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

टिप्पणियाः	
1.	 उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलबध हैं।
2.	 टाइम सीरीज़ डटेा भारतीय अर्थव्यवस्था के डटेाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)। 
3.	 भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय 

अर्थव्यवस्था: वदृ्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
* 	 भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शकै्षिक संस्थाओ,ं सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रे ताओ ंको 

25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 
@ 	 इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहत ेहै, उन्हें 20 प्रतिशत की 

छूट देने का निर्णय लिया गया है।  
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सामान्य अनुदेशः

1.	बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।

2.	प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।

3.	जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शकै्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक 
पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रे ताओ ंको 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। 
सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अकं उपलब्ध नहीं है।

4.	प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, 
फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क  नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः 
spsdcs@rbi.org.in है।.

5.	सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, 
कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दसूरी मंज़िल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को सबंोधित होना चाहिए।

	 एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित हैः

लाभार्थी का नाम कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं

बैंक का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक

शाखा तथा पता फोर्ट, मुंबई

बैंक शाखा का आईएफएससी RBIS0MBPA04

खात ेका प्रकार चालू खाता

खाता संख्या 41-8691632-86

प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी अभिदाता का नाम..........
अभिदाता सं.........

6.	प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर प्रकाशनों 
की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। ‘प्रकाशन 
प्राप्त न होने की शिकायत’ 2 महीने के अंदर भेजी जाए।

7.	कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल अाईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क  कर सकें ।
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